प्रथम संस्करण, १६५४२ 


प्रकाशक--किताव महल, ४६ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद । 
मुद्रक--ए० डब्ल्यू० आर० ग्रेस, इलाहाबाद । 


१० भारत का ओद्योगीकरण 


के सारे प्रयत्न विफल होंगे । अत: कृपि और उद्योगों सें संतुल 
स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता 8 आंग्ोगीकरण के विना 5 विना 


स्थापित नहीं हक कमर अनलग जा सकता ।# औद्योगीकरण में दोनों प्रकार के 
5 और बड़े ज्योगों का समावेश है। परन्तु यह तो अब विवाद 
के परे की वात वन चुकी है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में व्याचसा- 
यिक संतुलन ओर स्थायित्व स्थापित करने के लिये औद्योगीकरण 
अत्यन्त आवश्यक है | जितनी तेजी के साथ हम इसे सम्पन्न कर 
सकेंगे उतनी ही जल्दी असंतुलन के प्रभाव कम होते चले जायेंगे । 

हमारी अथ-व्यवस्था की एक और विशेषता है--चह दो भागों 
में वेंटी हुई है--आरमीण आओरें शहरी । उद्योग व्यवसाय, वाजार- 

लेन-देन, रहन-सहन, व्यापार-रोजगार, यातायात, रस्म-रिवाज 
संल्कृति-सभ्यता--सभी दृष्टि से ग्रामीण और शहरी ज्षेत्रों में बड़ी 
'भिन्‍नता है। शहर उद्योग-प्रधान, समृद्धिशी न, संगठित और शिक्षा 
के केन्द्र है । देहात गरीवी, अशिक्ञा और रोग के जीते-जागते नमूने 
हैं। यह अन्तर दोनों क्षेत्रों की प्रति महुप्य आय से बिलकुल 
स्पष्ट है 


वलीननननल लानत 











४ श्रमिक आय | क 
| ६2040 । प्रति मनुष्य आय रु० में 
| रुपया में | 

शहर ४२६ ] १६२ 
गांव १३५ | छठ 


क्रेवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं सामाजिक ओर राजनैतिक 





 गकाल जाँच कमीशन की रित्रेट्ट १६४५ (फायनल), प्र८्ठ ३११ । 
| डा० राव, दि नैशनल इनकम आफ तअब्शि इण्डिया १६३१-३२, 
पुत्न १८६-६ 


भूमिका 


पिछले पचास वर्षो में मारत ने औद्योगिक ज्षेत्र में काफी प्रगति की 
है। इस प्रगति में अनेक बाधाएँ आईं, शासन की ओर से बहुत सी 
झकाबर्टे डाली गई--प२रन्‍्तु जैसे तेसे हमने गत वर्षों में उद्योग-घंधों का 
विकास कर ही लिया हे । राजकीय संरक्षण, दो महायुद्द और अन्ठतः 
राननेतिक स्वतन्त्रता इसमें बहुत सहायक सिद्ध हुये हैं। पर इतना सब 
होने के उपरांत भी हम अपने ओद्योगिक सड्ठठन को प्रगतिशील सफ्ठों 
के समकच्त नहीं कह सकते | मूल उद्योग श्रौद्योगीकरण की श्रधा+- 
शिला माने जाते हूँ । भारत में मूल . उद्योगों का नाममा4र को ही विकास 
' हुआ है | विद्युत्‌ शक्ति के साथन होते हुये मी हम उनका ५० प्रतिशत 
भी उपयोग नहीं कर पाये हैं। समस्त आमीण ज्षेत्र उद्योग विद्दीन पढ़ा 
हुआ दै। अनेक प्रकार के कच्चे माल और मशीन, कल-पुर्जे और 
भारी रासायनिक पदार्थ हम विदेशों से मेँगाते हैं। विदेशी-विनिमय फे 
व्यय के अतिरिक्त हमारे ओ्रोद्रोगीकरण की रफ़्तार दकी हुई है। 
श्रौद्योगिक दोंचे में एक प्रकार की कमजोरी बनी हुई है जिसके कारण 
बह उत्पादन वृद्धि करने में असमर्थ है | हमारा ओद्योगिक-विकास इतना 
रुक-रुक कर हुआ है, उसे विदेशी उद्योगपतियों की प्रतिस्पर्धा का इतना 
मुकाबला करना पढ़ा है और अ्रमी भी वह इतना अधूरा है कि देश में 
कुशल श्रमिक और कलाविदों का कोई खतन्त्र वर्ग नहीं बन पाया है । 
करोड़ों डालर प्रतिवर्ष हमको विदेशी कुशल श्रमिकों श्रौर विशेषजों 
पर व्यय करने होते हैं। न देश में श्रमी झद्योगिक परम्पराएँ स्थापित 
हो पाई हैं और न अनुकूल वातावरण काही निर्माण हो पाया है। 
* छंगठन और प्रवन्ध की दृष्टि से भी हमारे उद्योग अभी पिछड़े हुये ई | 
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पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों सें 


भारत का आंद्योगीकरण 


जी 


उत्पादन के लक्ष्य 


समिम्त लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं-- 


इच्योग का नाम 


कृषि के औजार 
अलकोहल 
अल्युमिनियस 
आदोमोवाइल 
सीमेंट 

सूत 


कपड़ा (मिल का) 
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ओंद्योगिर क्षेत्र का विभानन 


विभिन्न 


किया 


हच्चोगों के उपयेक्त लक्ष्यों को प्राप्त करते 
छमीशन ने समस्त आद्योगिक व्यवस्था को हो भाया 
_अयक्तिक क्षेत्र ओर लोक ज्ैन्र। राज्य के सावचा रो 


३०) >> 
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( ४ ) 

प्रति एकड़ उत्पादन-व्यव गत १० वर्षो से बढ़ रहा है। युद्धकालीन 
उद्योगों की बुनियाद पक्की नहीं मानी जा सकती | उनका पुनः संस्थायन 
बड़ी विकट समत्या है | अरब तक उद्योग वैवक्तिक पूँजी के खामिल्व में 
ही रहे हैं। संयोजित अध्थ-व्यवस्था म॑ किस प्रकार धीरें-घीरे इनका 
खामित्र सामाजिक अधिकार में लाया जाव, यह सबसे गंभीर समस्या 
है। पंच वर्षीय योजना और नवीन श्रौद्योगिक नीति वाले अध्यायों- में 
इस समस्या का विश्लेषण किया गया है। परिवर्तित राजनैतिक स्थिति 
में हम विदेशी पूँजी का सहयोग किस हद तक लें--यह विवादास्पद 
प्रश्न है | इस विषय पर भी एक स्वतन्त्र अध्याव में विवेचना की गई है। 

कुछ चुने हुये बड़े उद्योगों की समत्याओं का वित्तार से वर्णन 
किया गया है| हिन्दी मापा में इस विषव पर कोई स्वतन्त्र पुस्तक नहीं 
थी। और विशेषकर युद्धोत्तर काल के विकास ओर उसकी समस्याओं 
का वो कोई क्रमनद्ध विवरण उपलब्ध था ही नहीं। आशा है, प्रत्दुत 
पुस्तिका इस अभाव की पूर्ति करने में समर्थ होगी | क 


ओऔद्योगिक योजना की समीक्षा ५७ 


साधनों का उपयोग उत्पादक वस्तुओं के निर्माण में किया जाय 
ताकि कुछ समय के पश्चान्‌ देश की उत्पादन शक्ति बढ़े। पहले 
मार्ग में कुछ समय के लिये समस्या हल हो जायगी। परन्तु च्योंही 
योजना का काल समाप्त होगा, देश की अर्थ-व्यवस्था की उत्मादन 
शक्ति हमको पूर्चवत्‌ वहीं स्थिर मिलेगी क्योंकि उत्पादक वम्तुओं का 
बहुत कम निर्माण किया गया है। फिर दुवारा हम उपभोग्य वस्तुओं 
के उत्पादन पर ही जोर देंगे और मृल उद्योगों के विकास के लिये 
हमारे पास कुछ नहों बच रहेया । योजनाकार दुर्भाग्य से इस दृष्टि- 
कोण से अधिक प्रभावित हुए हैं और उन्होंने योजना में मूल उद्योग 
घन्वों को उतना अधिक महत्व नहीं दिया है जितना कि भारत 
जैसे अविकसित अथे-व्यवस्था वाले देश को देना चाहिये । ग्रोजना 
के समस्त व्यय १४६३ करोड़ रुपये में से केवल ५१८५१ करोड़ रुपये 
ही उद्योगों के विक्राल पर खच्चे किये जायँगे, अर्थान्‌ ७ प्रतिशव से 
भी कम, जब कि कृपि, सिंचाई और विद्युत पर ४३ प्रतिशत, याता- 
यात पर २६ प्रतिशत ओर सार्चजनिक सेवा पर २४ प्रतिशव व्यय 
करने का आयोजन हैं. पंचवर्षाय योजना की यदि अन्य विकास 
योजनाओं से तुलना की जाय तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते ई 
कि इस योजना में मूल उद्योगों को उचित महत्व नहीं दिया गया हैं। 
समस्त व्यय उद्योगों पर व्यव समस्त व्यय 

का प्रतिशन 


वम्घई योजना. १४०० करोड़ रू० ७६० करोड़ रू... ५४ 
(पथम काल में) । 

सरकार की चुद्धात्तर ३४४६ ? /! इस्घ 7? !£ श्द 
योजनाएँ 


गाँधीवादी योजना 
कोलम्बो योजना 
पंचवर्षीय योजना १४६३ ? "४ १०१ 


न्क 
धरे 


वि 


विषय-सूची 
विपय 


3 का श्री 
१, हमारी अथ व्यवस्था में ओदोगीकरण का महत्व 
आर्थिक प्रति और ओऔद्योगीकरण--भारत और अ्म्प देशों 
के श्रौद्योगिक और कृषि उत्पादन की तुलना--उद्योग श्रीर 
राष्ट्रीय आय-व्यावसायिक श्रसंतुलन--जनसंख्या का 
मार--आमीण और शहरी श्रथै-व्यवस्था--खाद्य संकट और 
श्रौद्योगीकरण---पूँ ली का विकास--देश की नमुरक्षा श्रौर 
ओ्रौद्योगीकरण ४ हर 
, नवीन ओद्योगिक नीति 
भारत सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा ( ६ अग्रेल 
१६४८)--नीति की एप भूमि--नी ति का उद्दे श्य-- राष्ट्रीय- 
करण का प्रश्न--उद्योगों का वर्गीकरण--उसत्पादन ब्रद्धि की 
योजना--नीति की व्यावहारिकता-नआरमोदयोगों का स्थान 
३, पंचवर्षीय योजना में ओद्योगिक विकास 
योजना की प्रष्ठ भूमि--बतंमान ओशद्योगिक स्थिति का 
विश्लेषण--ओऔद्रोगिक संयोजन के उद्देश्य और पूवता का 
क्रम--उत्पादन के लक्ष्य--ओग्रोगिऋ क्षेत्र का विभानन-- 
वैयक्तिक उद्योगों का संयोनन और नियमन--विकास के 
लिये पूजी--बविदेशी पूंजी का स्थान - योजना की समीक्षा 
४७, ओद्योगिक योजना की समीक्षा... 


्प्जै 


पते 


१७ 


श्ड््र भारत का ओऔद्योगीकरण 


सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर किया। परन्तु संरक्षण चालू 
रखने के कारण विदेशों से आयात की कमी हुई और राजकीय 
आय में भी कमी हुई। इस अकार राज्य को प्रति वर्ष ३० लाख 
रु० हानि होने की संभावना थी। इस हानि की पूर्ती के लिये 
राज्य ने र्पात पर ४ रु० प्रति टन एक्साइल ड्यूटी (उत्पादन-कर) 
लगाने का निश्चय किया । “आयरन एन्ड स्टील डयूटीज ऐक्ट 
ऑफ १६३४” के अनुसार यह उत्पादन-कर लगाया गया। 


उद्योग का विकास 


इस उद्योग को जो कुछ संरक्षण दिया गया उससे इसकी 
वहुत अधिक प्रगति हुई । द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने के समग्र 
उद्योग अत्येक कार की स्थिति का सामना कर सकता था। टाटा 
का कारखाना धीरे-धीरे अपना उत्पादन बढ़ा रहा था। इस कार- 
खाने ने नई सशीत स्थापित की गई और उत्पादन कुशलता में भी 
वृद्धि की गई। संरक्षण प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ कुछ नये कारखाने 
भी स्थापित किये गये। “स्टील _ कॉरपोरेशन ओक वह्नाल” की 
स्थापना स्पात उद्योग के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मार्टिन चर्च 
मैनेजिंग ऐजेन्सी के तत्वावधान में इस कारखाने की स्थापना व्नपुर 
के समीप हुई। कच्चा लोहा, विजली, पानी इत्यादि इस कारखाने 
ही इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी से मिलते हैं। १ ६३६ में 
सका निर्माण आरंभ हुआ ! ३ वर्ष के भीतर लोहे के निर्माण 
का कार्य आरंस हो गया । इस कारखाने की मशीन जर्मनी से 
मेंगाई गई। कारखाने में श्रति वर्ष « लाख उन से ६ लाख टन 
सक स्पात वत्ाचा जा सकता है। इस कारखाने के स्पात का 
डपयोग अधिकतर वन्दूक की गोलियाँ, वम, रेलवे लाइन, तारघर 
इत्यादि के सामान बचाने में किया गया। कारखाने में कुछ सहायक 


[है 


४. ओचोगीकरण ओर विदेशी पंनी 
भारत में विदेशी पूँ ज़ी की ऐतिहासिक प्रष्ठभमि--विदेशी 
पूली के विरोध के कुछ सैद्धान्तिक करण--राष्ट्र की 
आर्थिक श्रावश्यकताएँ--क्या देश में पूजी उपलब्ध है ! 
विदेशी पूँजी क्यों आवश्यक है १--वंत्रों ओर कलाविदों 
की आवश्यकता--भारत सरकार की नवीन नीत्ति--६ 
अगप्रेल १६४८ की धोषणा--किस देश से सहायता मिल 
सकती है (- अस्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण--ऋण की कुछ 
शर्ते--अ्मरीकी बैंकों से ऋण--स्थिति का विश्लेषण 
“६, सूती कपड़े का उद्योग 
उद्योग का आरंभ--उद्योग का विकेनस्द्रीकरण--सूत की मिलों 
का हास- प्रथम महायुद्ध का प्रभाव---१६२७ की मंदौ-- 
जापानी पतिश्तर्धा--बम्बई की मिलों को विशेष हानि-- 
संसक्षुण का आरम्प--१६२७ से १६३४ तक संरक्षुए-- 
मोदी-लीज सममौता--दितीय महायुद्ध का प्रभाव--उद्योग 
की युद्धकालीन समत्याएँ--मशीन ओर कल्लपुर्जो की 
कठिनाई---कपड़े के उद्योग ओर व्यापार पर निर्यत्रणु-- 
युद्"ोचरकाल की विकास योज्ना--उद्योग की वर्तमान 
कठिनाइयाँ--नवे रेशों के द्वारा प्तिस्पर्दशा--मशीन प्राप्त 
करने की कठिनाई--निर्वत्रणों का प्रभाव न 
“७, लोहे ओर स्पात का उद्योग 

वर्तमान काल में लोहे ओर स्णत का मह्व--भारत में 
ड््योग की प्राचीनता--आश्ुनिक लौह उद्योग का आरंभ-- 
राय के ग्रवत्न--उद्योग का संस्क्षण--उद्योग का विकास--- 
युद्धकालीन प्रगति--उद्योय क्री कटिनाइयॉ--उद्योग का 
भविष्य रे 


धर 


श्ब्३े 


रद भारत का ओद्योगीकरण 


की शक्ष्कर का बाजार सबसे बड़ा हैं। वैज्ञानिक ओर यांत्रिक प्रयति 
की हृष्ठटि से भी शक्कर का उद्योग एशिया के अन्य देशों के उद्योगों 
से पीछे नहीं है । 


उद्योग की सनस्वाएँ--उद्योग का देश की अर्थ व्यवस्था में 


इतना महत्व हाते हुए भी उसके सागे से कुछ विशेष कठिनाइयों 


हैं। संरक्षण के कारण यदि उद्योग ने एक ओर आशा से अधिक 
प्रगति की है त्तो दूसरी ओर इस तेज प्रगति के कारण इुछ समत्याएँ 
| 


पक ध्ज 


उद्योग 5 बममक तन त स्याएँ 
उद्योग की छुछ पप्रुख समस्यादे इस 


प्रति एकड़ गन्ने का कम उत्पादन होना है। ज्यों-ज्यों उद्योग का 

प्रसार होता गया स्थों-त्यों गसते के उल्तादन नें क्रमशः हछास दोता 

चला गया | प्रति एकड़ उत्पादन में कमी होने से गन्‍्ते का भाव 
बढ़ जाता है ओर इससे शक्कर का प्रतिटन उत्पाइन-त्यब भी 

, ज्ञाता है | इसलिये गन्‍्ते की खेती की अवस्था का शक्कर के उद्यान 

यर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हैं। गत वर्षा से गन्ने के उत्तादन में जो 


द्‌ 
हास हुआ हू उत्रके मुख्य कारण इस अकार ६ : 


/0॥% 


प्र 


(?) गन्ने का खेती सुख्यतया दिहार और 'ब्चर प्रदेश में होता 


एक हा भूसि पर लगातार बथदि एक ही फसल चार-बार त तैयार का 


रा 


जाती हैं और यदि उस यमि को अच्छी ओर प्रयाप्त स्ाद न दा 
जाय दो उसकी उत्पादन शक्ति घडदी ही चली जाता हूं। उत्तर 


झ्या भमि की प्राय: >> संडपिर नयी 

प्रदेश आर विद्ार को गन्ने के सृ।स का आय: यहां स्थिति हुए 6, 
३ 

गन्ने के खता ने खाद बहुत कस दा ज्ञाता हू । 


ल्‍ 


बन हक 2८० अप श््या का सरकार न्‍ 
(२) सस्ते के बीज भा बडे निन्‍न बत्ंणा के है। यद्यपि सर्द 
ने अच्छे प्रकार की गन्ने की खेती को फेलान का काफ्ा अवत्त 


क 


जी, 


“ &. जूद उद्योग 


हर १०. शक्कर का उद्योग 


कक 


जूट का महत्य--प्राचीन समय में जूड उद्योग--चतमान जद 
उद्योग का प्रारम्भिक काल--वर्तमान प्रगति--१६२७ को 
मंदी और जद उद्योग--उद्योग का गुनसंगठन--द्वितीय 
महायुद्ध का प्रमाव--विभाजन श्रीर जूट उद्योग--अब- 
मूल्यन का प्रभाव--जूद उद्योग का भविष्य--भारत में जृट 
के क्षेत्र का क्रिस प्रकार प्रसार किया जला उकता है १... 


£. कोयले का उद्योग 


उद्योगों भें कोयले का महत्व--कोयले के उद्यादन की दृष्टि 
से संतार में भारत का सापेक्षिक स्थान--भारत की कोयले 
की खानें--कोयल। उद्योग का व्िकास--उद्योग का संगठन 
तथा विभाजन--खानों में पय्टेदारी की प्रथा--क्ोयले की 
खानों में अ्रम--कोयले का सदुपयोग--उद्योग का भविष्य--- 
राष्ट्रीकरण की समस्या ... ४२ 
शक्कर के उद्योग की प्राचीनता-जावा से शक्कर का 
आयात--भारत में उद्योग का आरम्म--प्रथम महायुद्ध का 
प्रमाव--उद्योग की समस्थाएँ--गन्ने के उद्यादन में 
हास--गस्ने की अपर्यात और अनियमित पूति-गन्ने की 
खेती का स्थानीकरण--उद्योस का मीसमीपन--उप-उत्तत्ति 
का दुष्परयोग--शक्कर के उद्योग को स॑ंरक्षुए--१६३७ में 
संसक्षुण पर पुनर्विचार--१६५४० के टेरिफ शो्द छा 
निर्णय - संरक्षण 2: प्रभाव-- यु द्वोत्तर काल में उद्योग की 
स्थिति--कुछु नई समस्थाएँ--शककर विशेषज्ञ समिति को 
विकास योजनाएँ--उद्योग का भविष्य--उन्नति के लिये 
कुछ सुझाव लि दो 


न्च्जि 


ज्क 


आँधद्योगीकरण 


दो 


सु 
>&. 
। 


न्यू 


भारत का अ 
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रह १. सीमेन्ट का उद्योग 

उद्योग का आरम्म--प्रथम महायुद्ध के कारण विकास--- 
संरक्षण के लिये जाँच--ए.० सी० सी०--उद्योग का 
स्थानीकरण--ह्वितीय महायुद्ध का प्रभाव--उद्पादन सें 
वृद्धि--विकास योजना--उद्योग का भविष्य 

१२, कागज का उ्योग 
प्राचीन ओर मध्यकालीन युग में उद्योग की स्थिति--त्रिटिश 
शासन की नीति--आधुनिक उद्योग का आरंभ--उद्योग का 
विकास--उद्योग को संरक्षुण--कारखानों का वितरणु--- 
द्वितीय महायुद्ध-विमाजन के प्रभाव--उद्योग के विकास 
की सम्भावना--उद्योग के नये केद्ध--अखनारी कागज 

१३. चमड़े का उद्योग 
देश की अर्थ-व्यवस्था में चमड़े के उद्योग का महत्व--भारत 
के चमड़ा उद्योग की त्रुट्याँ ओर वर्तमान अवस्था--व्रिव्शि 


शासन में आधुनिक उद्योग का आरम्भ--प्रथम मंहायुद्ध- . 


उद्योग को संरक्षण--संरक्षण नीति की अ्रसफलता--चमढड़े 
के निर्यात को रोकने का प्रश्न--द्वितीय महायुद्ध का 
प्रमाव--उद्योग का वर्तमान संगठन--देशी रीति से कमाई--- 
क्रिप चमड़े की कमाई--आधुनिक रीति से कमाई-जूते और 
चमड़े का अन्य सामान--विभाजन का प्रभाव--विकास 
» योजनाएँ शा कि 
/२७, शीशे का उद्योग 
शीशे का देनिक जीवन में महत्व--उद्योग की प्राचीनता-- 
आधुनिक उद्योग का आरम्म--प्रथम महायुद्ध--संरक्षण 
की माँग--द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव--उद्योग की वर्तमान 
समध्याएँ--उद्योग का भविष्य मर 


कब] 
-. ११ 
३ के 


पं 
_श्छ 
हे 


ट्र्पौ 


न्प्णे 
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हमारी अथ व्यवस्था से ओद्योगीकरण का महरः 


बतेसान थुग में किसी भी रेश के आर्थिक विकास की सात 
उसकी आंद्योगिक उन्नति पर निभर करनी है मो छापसार 
होने से देश के आधिक साधनों में भी बृद्धि होती ४ और रा क॑ 
अर्थव्यवस्था में स्वत: विकास होता चला जाता है | इससे संदेह: 
तहों कि प्राय: सारे ही मूल पदार्थों को स्पर्भोस्य पदाथों में परि 

बतित करने का सारा काये विभिन्‍न उद्योगों के हारा ही होंदा है 

इसके साथ ही किसी समान की सूल पदार्थ उत्पन्त करने की शसति 
भी उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की उपलब्धता पर ही निर्भर रहती 
है । उदाहरण के लिये कृषि उत्तत्ति उस देश में अधिक होगी जद 
सिंवाई के साधन विकसित हैं। क्रपि यंत्र वैज्ञानिक £ ओर का 
कार्य के लिए विज्ञत्ञी उपलब्ध है । इसी प्रकार धातु इादस ओर 
ब्रातु शोधन भारी सश्चीन और कल-पुर्जा के द्वारा ही हो सकते है 

इन साथनों की उपलब्धता उद्योगों के विक्रास पर ही निभेर करती 
है। सास्तव में मल उ्योग आशिक विकास के साधनों का निर्माग) 
करते है। जिस गति से उ्योगों के द्वारा इन साथनों का निर्माण 
होता है उसी गति से राष्ट्र की अथ व्यवस्था अधिक समृद्धिशार्त' 
ग्रीर शक्तिशाली बनती जाती है) इसीलिये अथशामियों ने आशा 
गेक विकास को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का माप माना है | प्रर्गा 

पोल राटरों छा १०: वर्षा का इतिहास भी उक्त निप्क्रप को सिद्ध 
कुरता है। इन देशों की आधिक प्रगति के पीछे प्रेरक-शक्ति झोग्ा 
गिक उत्पादन में ब्रद्धि करने की इच्छा रही है। इंग्लंड, अमेरिका 
जापान, सोवियत रूस और नवा चीन रूभी का मुख्य लक 

(07 


मर | भारत का ओऔद्योगीकरण 


ओऔद्योगिक विक्रास रहा है। यदि विश्लेषणात्मक चष्टि से देखें तो 
उनकी कृषि उन्नति की योजनाएँ ओद्योगिक विकास का एक अंग है। 
दूसरे शब्दों में इन देशों में क्रपि का भी ओऔद्योगीकरण हो चुका है। 
उत्पादन की सात्रा, प्रकार और गति राष्ट्र की उत्पादन शक्ति 
पर निर्भर करते हैं । यदि राष्ट्र के उद्योगों का पर्याप्त विकास हो गया 
* हैं तो चह अपने प्राकृतिक साधनों का अधिकतम औद्योगिक डप- 
योग कर सकता हैं। प्रति मनुष्य उत्पादन अधिक्र होने के साथ 
राष्ट्र का समस्त वार्षिक उत्पादन अधिकतस बिन्दु तक किया जा 
सकता है । कृषि, उद्योग, यातायात, खनिजोद्योग़ सभी में उत्पादक 
साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता 6 ओर औद्योगिक सद्नठन 
विभिन्‍न उत्पादक स्रोतों से राष्ट्रीय आय में अधिक से अधिक 
उत्पत्ति आकर्षित करता हैं। यही कारण है कि उद्योग-प्रथान देशों 
में बार्पिक उत्पत्ति कपि प्रधान देशों की अपेक्षा अधिक होती हैं 
नीचे की दो तालिकाओं से यह तथ्य सिद्ध होता हैं. :-- 
विभिन्न देशों का आद्योगिक उत्पादन: 
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विभिन्न देशों का कृषि उतद्मादन+ 
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( प्रति एकड़ पींएड ) 
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ऊपर की तालिकाओं से स्पष्ट हैं कि भारत ओद्योगिक और कृषि 
उत्पादन दोनों में ही कितना पिछड़ा हुआ है । गत डेढ़ सौ वर्षो 
से. देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध है। चाहे इस न्यिति का 
कारण हमारी राननेतिक पराधीनता हो या आर्थिक ज्षेत्र में हमारी 
अकर्मण्यता, इतना निश्चित है कि न तो हमने देश छी प्राकृतिक 
सम्पत्ति का पूरा उपयोग ही किया है ओर न इस सम्पत्ति के उप- 
योग करने के साथनों ( यंत्र-मशीन ) का ही निर्माण किया है। 
इस अवरोध को स्थिति को हमें समाप्त कर उत्पादन वृद्धि के 
लिये अछुकल वातावरण उत्पन्न करना है। तभी हम अन्य राष्ट्रों 
के समान वापिक उत्पत्ति कर सकेंगे। इसके लिये हमें ओद्योगी- 
करण तेजी के साथ करता आवश्यक है | 

राष्ट्रीय आय राष्ट्र की वार्पिक उत्पत्ति पर निर्भर करती है। 
वार्पिक उत्तत्ति अधिक होने पर उत्पादन साधनों की अधिक पारि- 


#£ नानावटी : दी इंडियन हरल प्राब्लम, प्रष्ठ ४० | 


् 
४5, ध 


४ भारत का ओऔद्योगीकरण 


अ्मिक मिल सकरेगा--मजदूरी, व्याज, वेतन, किराया इत्यादि की 
दरें ऊँची रहेंगी और उत्पादन कार्य में सहयोग दे ने वालें समाज के 
विभिन्‍न अड्डों की आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त उत्पादन 


'अधिक होने पर उत्तादन-व्यय में कम्मी होगी ओर उत्यादक कम 


दर पर चस्तुएं वेच सकेंगे | साथ ही पर्यौप्त उत्पादन होने के कारण 


बाजार में बस्तुएँ अधिक आयेगी, उसके सृल्य सें कर्मी हो सक्रेगी 


इससे समाज की क्रय-शक्ति और वास्तविक आय में वृद्धि होगी । 
निर्वाह व्यय में कमी होंगी ओर जीवन स्तर में वृद्धि होगी । इसमें 
संदेह नहीं यह तक उसी स्थिति में सत्य सिद्ध होगा उबर कि बित- 
रण की व्यवस्था में प्रत्येक उत्पाइन के साधन को उसका समुचित 
भाग मिलता रहे। परंतु यह तो खतः सिद्ध है कि जिन राष्ट्रों की 


उत्पत्ति अधिक है, वहाँ प्रति मनुष्य आय अधिक है और जीवन 
श्तर भी ऊँचा है। भारत इस दृष्टि से क्रितना पिछड़ा हुआ है, 


नीचे की तालिका से पता लगवा है. 
देश आय ( रुपयों में# ) 

आस्ट्रेलिया २१६० 
छकछताडा - श्पन्‌ 
डेनमार्क २६४७ 
इंग्लैंड ।॒ च्श्श्द्‌ 
अमरीका ४4४8३ : 
लंका 4०४ 
पाकिस्तान सन 
भारत के 


जिस देश में उत्तादन जितना अधिक होगा इतनी ही उस 





# 'कामर्त), वार्षिक अंक, १६४६ । 
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देश को आय अधिक होगी, उतना ही निर्वाह व्यय कम होगा और 
जोबन स्तर ( अवात्‌ बात्तथिक आय ) उन्नत द्वोगा। 
नीचे को तालिकाओं में विभिन्न देशों का नि यदिया हुआ है, 
जिससे यह रपप्ट है कि अधिक उत्पादन वाले देशों में निर्याह व्यय 
निश्चित रूंप से पिछड़े हुए देशों की अपेक्ता कम हैँ :-- 


७ ३8 43 श्ि 2५% 


2, ऐ विभिन्न देशों का निवाह व्य्य दशनांक 


देश सामान्य य्राद्यान्न 
भारत श्द६्‌ ३०५ 

आस्ट्रेलिया १४८ श्ध्च८ 

कनाडा १४५३ १८६ 

मिस्र श्८१ २६६ 

ईरान ज्डड ७८? 
इंग्लेंड श्ण्८ श्व्प 
अमरीका श्द्र्७ २०० 


भारत की प्रति सनुप्य आय ओर जीवन रतर में उन्नति करने 
के लिये उत्पादन चढ़ाना अत्यन्त आवश्यक्र हैं। जब तक हमारे 
प्राकृतिक साधन अविरुसित हैं, हमारा चापिक उल्ादुन कम 
आर समात्त आर्थिक प्रगति अचरुद्र है, तव तक चादे हम वितरण 
व्यवस्था में कुद्ध भो परिचतन इर दे, राट्टोय आय में प्रेद्धि नहों हो 
सकती और आम जनदा के रदन-सहन_ का द्््गों नीया ही बना 

गा। आंद्यगाकरण के द्वारा ही इस परिस्थिति में परिवर्तन क्रिय 
जा सकता है | उद्योगों के विकास से आओद्योगिक अं 
उत्पादन दानों में हीं बृद्धि होगा । राष्ट्रीय आब को सा 
हल ४5 2 


3६ इंडिया इन वल्ड इकानमी ( सरकारी प्रकाशन'*), ४८ ३५. । 
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वृद्धि होगी ओर प्रति मनुष्य आय ओर जीवन स्तर में उन्नति 
हो सकेगी | 

भारत की अर्थ व्यवस्था सें व्यावसायिक असन्तुल्नन वड़ी 
गंभीर समस्या है। सोटे रूप से जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग 
जीविक्रोपाजेन के लिये कृषि पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय 
समिति के अनुमान के अलुमार विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए 
व्यक्तियों का प्रतिशत इस प्रकार हैः 


ही" वर्ग समस्त जनसंख्या का प्रतिशत 
* कृषि और पशुपालन क्ष्य.२ 

खान ०.४ 

उद्योग ... ३.६ 

यातायात १.८ 

व्यापार ६.२ 

सेना और पुलिस . जुडे 

शासन १.३ 

व्यवसाय और कला हे 

घरेलू कास हि: 

अन्य देशों से जत हम अपने देश की तुलना करते हैं तो 
समस्या और भी विक्रट प्रतीत होती है 





# फर्स रियो्ट आफ दि नेशनल इन्क्म कमेटी, १६६१, इड ८ 
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विभिन्न पेशों में लगे हुए प्रतिशत मल॒ष्य 








देश । थ ' उद्योग खनिज कछपि मे खन्य 

कह यातायात बन च्योग. व्यवसाय 
निलस पड अल ७ हू 
जसेनी १६३३ ७ ६ ५ 
फ्रास १६३१ ३६ ठ 7224 
रूस १६३७ धर श्द ३६ 
हॉलिंड १६३० थ्र्य र्‌ठ दम 
डेनमा्के १६३० 2४ 2४ ड२ 
भारत ' ?६३१ श््द दणम चर 








इस व्यावसायिक असंतुलन के दुष्परिणाम भारतीय जनता ने 
ब्रिटिश शासन के आरंभ में ही अनुभव कर लिये थे ओर इसके 
प्रति श्री स्मेशचन्द्र दत्त, दादाभाई नोरोज़ी, जस्टिस रानडे 
इत्यादि ने विरोध प्रकट किया था। १९१६-१८ के उद्योग आयोग 
( इण्डस्ट्रियल कमीशन ) के सदस्य की हँसियत से महासना माल- 
वीय ने इसके विरुद्ध अपना दृढ़ मत सरकार के समक्ष रखा था | 
यह असंतुलन किन कारणों से हुआ अथवा उन कारणों के लिये 
कौन जिम्मेदार हैं इत्यादि प्रश्नों का अब केवल ऐतिहासिक महूत्व 
हैं । व्यावहारिक दृप्टि से इस असंतुलन के दुष्परिंणासों का 
व्श्लेपण करना आवश्यक है। सामान्य रूप से थदि देश की 
जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही हो और कृषि विकास अन्‍च्छी 
गति से हो रहा हो तो अर्थ व्यवस्था के कृपि-प्रधान होने 'पर भी 
देश सम्रद्धिशाली रह सकता है | परन्तु भारत में परिस्थिति इससे 
विज्कुन् प्रतिकूल है। जनसंख्या भी तैज्ञी से बढ रही है आर पिछले 
सी वर्षो से क्पि और उद्योग दोनों में ही स्थिरता की हालत पैदा 
है। एक ओर ग्रासोद्योगों के हास के कारण दस्तकार लोग अपना 


आवद्योगीकरण (१६ 


| 


७ कक. 


भारत का आद्यार 
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पा्जन के लिग्रे भी पर्याप्त नहों होती । उसकी क्रव-शक्ति कम होने 
के कारण भारतीय वाजार का विक्रास नहों है। पाता क्योंकि भारत 
की अधिकांश जनता ग्रामीण है। बड़े-बड़े उद्योगों का विकास 
आखिर वाजार की माँग पर निर्भर करता है। जनसंख्या के वहुव 
बढ़े भाग के कृपि में लगे रहने के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था में 
सर्बदा अस्थायित्व की स्थिति वनी रहती हैं. | कृषि अन्ततः प्रकृति पर 
निभेर करती हैं । अत : उसका उत्पादन, संगठन और प्रतिफल् कभी 
निश्चयात्मक नहों हो सकते ।(यही कारण है संसार के प्रायः सभी 
कृपि-प्रधान देशों में आधिक उद्चाचचन (फ्लक्चुए्शन) अधिक होते 
है। १६१८ की विधान सवार समिति (मोर्ले रिफरास्छे) ने लिखा 
50 80 छाए 20 ०४९ 25 ती8 ० बहांप्णणा८ | 80 ए64 20 ४६76 75 [708 070 97९7९प/(ए।८ 
708६ ७९ ४॥७६१७०|९, 7३: 

छपि को लाभझारी बनाने तथा राष्ट्र की अर्थ-्यवस्था सें 
स्थायित्व लाने के लिये जिन सुधारों की आवश्यकता है उनमें सबसे 
आवश्यक कृषि भूमि पर से जनसंख्या के भार को हटाना ६। । 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि ३ करोड़ ६० लाख सल॒प्यों को ऊुपि से 
हटाकर अन्य उद्योग व्यवसायों से लगाना आवश्यक होगा।+ 
देहातों में फैशा हुई बेकार को दूर व दूर करने के लिए अकाल जोच फ्रमी- 
शव ने निया दे कि भूमि पर से जनसंद्या का भार फैदल दृपि-सुार, 
प्रामोथोव आर सावजनिक निर्माण कार्य से ही दर नह हो सकता । 
हमारा दृढ़ मत है कि जब तक बढ़े उद्योगों में-लगे_ हुए सदस्यों की . 


संख्या में ब्रृद्धि यहां को जावी, जनता का जीवन स्वर ऊच्य उठाने 





+. अन्‍िलक 








॥ 








£ रियोट आफ इंडियन फिल्कल कमीश्षन (१६२१-२२), पृष्ठ २६ । 


| गाँवीवादी यो जना | 


प्व 
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द्ष्टि से भी यह विपमता वांछनीय नहीं है | शोपित वर्ग अच इतना 
अधिक जागृत हो चुका है कि वह इस विपमता को अधिक समय 
तक सहन नहीं कर सकता । यदि हमने इसे दर नहीं किया तो बह 
हिंसक क्रान्ति के द्वारा उसे समाप्त कर देगा। अत: इसी में राष्ट्र 
का श्रेय है कि स्रामीणों की आय में वृद्धि कर इस अन्तर को शीघ्र 
से शीघ्र खतम कर दिया जाय | यह तभी संभव हैं. जब कि एक 
ओर वेकार देहाती जनता को उद्योगों में लगाया जाय ओर दसरी 
और कृषि का सुधार किया ज्ञाय | दूसरे.शब्दों में उद्योग । दूसरे.शब्दों में उद्योगों के विक्रास 
आर कृषि सुधार के लिए साधनों ( मशीन, कल-पुर्जे, सिंचाई के 
साधन, बिजली, लोहा, सीमेंट इत्यादि ) का निर्माण किया जाय | 
एक विशेषज्ञ समिति ने लिखा है--“0 5७४:७७०॥० 920९ ॥85५ 
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देश के वर्तमान खाद्य सकट के निवारण फे लिए भी ओद्यो- 
गिकर विकास के! आवश्यकता है। खाद्यान्न के लिये हम अपने 
सीमित साधनों का दो श्रकार से उपयोग कर सकते हैं। विदेशों से 
खाद्यान्न मँगाकर ओर उत्पादन वृद्धि के कुछ अल्पक्रालिक उपायों के 
द्वारा हम कुछ समय के लिये खाद्य संकट को दूर करने में सतत हों 
सकते है| परंतु यह माग अधिक कल्याणकारी नहीं ह क्योंकि ऋटप 
कालीन उपायों का प्रभाव बहुत थोड़े समय तक रह सकेगा । उनसे 
हमारी उत्पादन-शक्ति में कोई विशेष बृद्धि नहीं होगी। इसलिये 
पाँचवें या दसवें दपं के पश्चात्‌ जब कि आबादी बढ़ी हुई दिखाई 
देगा, खाद्य संकट के गंभीर बातावरण की पुनणबृत्ति हो ज्ञादेंगी 
ओऔर इस प्रकार हम कभी भी इस म्रग-सरीचिका से पीछा नहँ 
2306: 60: 


ल्स्‍स््य्स््््न्लत 


ध्लल्मः 











# फर्: रिपोर्ट आफ दि नेशनल दन्छम झमेटी १६४१, प्रठ्ठ ३६ । 


श्र भारत का औद्योगीकरण 


छुड्ठा सकेंगे । दूसरा साये यह हो सकता है---कुछ समय के लिये 
हमस अपने साथनों का कृपि की दल्पकालीन योजनाजओं में उपयोग 
से कर सृत्त ड्यांगा आर अंद्यांमिक कला के बिकास से कर। बह 
साय नि:संदेद कठिन होगा परन्ठु हमें वह नहीं थूलना चाहिये कि 
कृषि की उत्पादन-शक्ति के विकास की गति उस पदार्थों ( लोहा 
स्पात, सीसेन्ट, विज्ञली इत्यादि ) को उपलब्धता पर निर्भर करती 
हैं, जिनका कृपि उन्नति में उपयोग होता हैं। दूसरे सागे का अब- 
लंचन करने से उपस्थित संकट की अवधि चाहे कुछ समय के लिये 
चढ़ जाय परंतु इससे उन्‍्तति का साय खुल जायगा और सविष्य में 
क्ृपि में उन्तति अधिक तेजी के साथ की जा सक्रेमी । खाद्य संकट 
को हम केबल कृषि उन्नति के द्वारा ही दूर नहीं कर सकते, आगो 
गिक्र विकास का भी उससे गहरा संत्रंथ है। आखिर उद्योग ही 
कृषि थि मस्त के लिये लोहा स्पात, सीमेंट, ऋत्रिम खाद्य, मशीन और 
विजञली पैदा कर सकेंगे । इस दृप्टकाण की पुष्टि देश के मुप्नसिद्ध 
अथेशास्त्री ऑ० वर्कील ने भी की हैं [# 


भारत में पंत्री का अभी तक पूण्ण विक्रास नहीं हुआ हैं । 
करोड़ों की राशि निष्किय अचस्था में पड़ी हुई है । राजनेविक 
अत्यिरता ओर बिटिश राज्य की आवथिक मन॑हति के कारण यह 
संचित धन ओशद्योगिक क्षेत्र में नहों आता था । परंतु देश खतंत्र हने 
के पश्चात थे सभी कारण समाप्त हैं। गये है । अच उद्येग्यों के विकास 
के हारा इस दवी हुई राशि को आकर्षित किंद्रा जा सक्कत्ा हैँ । 
समें कोई संदेह नहां कि यह द्वी हुई पंह्ी धीएे-बीरे ही उद्योगों 
की आकृपित ऋर सक्रेगी। परन्तु यह निश्चित हैं कि अन्य 


उपायों की अगेज्षा आ्योगों के हारा इसको आऋषित करना अधिक 


£ ग्रो० बकील, प्लानिंग फार शा्जल इकानमों, एष्ट १६०८-३६ | 
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सरल हागा। कंतानियां थीरे-बीरे शेयरों के द्वारा पती एकत्र करमे 
में सकज् होंगो। दूसरी और इन कंपनियों के द्वारा लाभांश ऐसे 
व्यक्तियों में व्रिदरित किय्रा जाबगा जो उद्योगों में पत्री लगाने 
के आदी हैं। कंपनियाँ अनेक प्रकार के फंड भी जोड़वी रहती हई 
जिनका उद्योगों में उपयोग किया जा सकता | । प्रति वर्ष उद्योगों 
में लाभ होगा, उससे ओर पत्री का छज्नन हो सक्रेगा तथा देश 
के पंत्री-साथनों का तेजी से विक्रास हो सक्रेगा । 
झुछ लोगों का विचार हैं कि उद्योगों का विकास करने से कृपि 
लिये पी की कम्ती पड़ जायगी | परन्तु यदि वास्तत्रिक स्थिति 
का विश्लेपण क्रिय्रा जाब तो पता लगेगा कवि इस मत का आधार 
सत्य नहों है । अधिक्रतर किसान अपने चास्तविक लाभ को यहनों, 
में लगा देते हैं। इस धन राशि को बद्रि उद्योगों_ में लगाद्य-साय- 
तो ऊूपि पन्री में कोई कमी नहों आएगी क्योंकि आज़ भी यह 
क्पि में नहां लगाई जाती है । बल्कि इस राशि को उचयोगों में लगाने 
पर लाभ कमाया जा सक्रेगा जिसका कुछ अंश क्ृपि में भी लगाया 
जा सकता है। जमीन रेहन रखकर किसान जो ऋण लेता है उसमें 
भी कोई कम्ती होने की शंका नहीं हे क्योंकि जो साइकार जमीन 
रेहन रखकर रुपया देते है वे जमीन के लिये बड़े लालायित रह 
हैं। वे अपनी पंजी इस व्यवसाय से कभी नहीं हृटायेंगे। उपयुक्त 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि पंती में कमी होने का डर 
निराघार प्रतीत होता है ।# वस्तुत: इस समय देश में परिस्थिति 
ऐसी है कि खेती, जमीन ओर अनाज के व्यापार पहले की झपेज्ञा 
अधिक लाभकारी बन गये हैं। सम्मवत: जमोंदारी प्रथा के समाप्त 
होने पर देहाती ज्षेत्रों में पनी की कमी आरम्भ हो, परन्तु 


रिपो: आफ दि इंडियन फिल्किल कमीशन, १६२१-२२, इ2 २२। 


श्ष्ट भारत का ओंद्योगीकरण पे 
इसके साथ यह भी संभव है कि ग्रासीण सहकारी संस्थाएँ धीरे-धीरे . 
साहुकार का स्थान ले लें ओर राज्य की ओर से कृपकों को काफी 
संहायता मिलनी आरंस हो जाय । फिर औद्योगिक विकास का 
ग्रामीणों की आय पर भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। एक ओर 
कच्चे माल की माँय चढ़ेगी ओर कृषि सूल्य ऊँचे रतर पर ही बने 
रहेंगे, दसरी ओर कारखानों में मजदूरों की माँग बढ़ेगी और मज- 
दरी की दरें भी वरेंगी। औद्योगिक केन्द्रों में हजारों मजदर ऐसे 
हैं कि जो अपनो ग्रृहस्थी गाँव में बसाये रखते है। उनका गाँव से 
निरंतर सम्बन्ध वना रूता हैं। वे नियमित रूप से अपनी ग्रहरथी 
के लिये अपनी आय का कुछ अंश गाँव भेजते रहते है.। इससे 
गृहस्थी की समस्त आय में सहारा अचश्य लगता है। औद्योगिक 
केन्द्रों का एक और लाभकारी प्रभाव होता हे | शहर के आसपास 
के देहातों में अनेक सहायक या पूरक व्यवसाय खुल जाते है और 
वहाँ भी मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक 
विकास अग्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण ज्षेत्रों की आय बढ़ाने में सहायक 


हो सकता है। 
भारत में इस समय जनसंख्या का प्रश्न वहत गंभीर दें । 


हमारी आर्थिक प्रगति के मुपरिणामों को जनसंख्या-ब्ृद्धि लगातार 
कस करती जा रही है। जनसंख्या-बृद्धि और आशिक विकास में 
एक प्रकार की दीोड़ चल रही हैँ आर्थिक विक्रास जनसंख्या-ब्रृद्धि 
की अपेक्षा अधिक तेजी से हो, यह तो आवश्यक है ही, परन्तु यह 
भी विचारणीय अश्न है कि खरय्य॑ ऑद्योगिक विकास का जनसंख्या विकास का जनसंख्या- 
वृद्धि पर क्‍या अ्रस्ाव पड़ता हैे। ओऑद्योगिक विकास जनसंख्या 
को प्रभावित करता हैं क्योंकि इससे शहरी ज्ञेत्र का प्रसार 


होता है। इं० चाल्से ने लिखा है कि आ्रयः सभी जातियाँ की. आय: सभी जातियों की 


ज़हंस और प्रामीण जनता की प्रजनन-शक्ति में अन्तर होता 
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# अथांत ग्रामीणों को अपेक्षा शहरी मनुष्य को कम संतान होती 
हं। जीवन स्तर, परिवार की परिस्थिति, विवाहित स्त्रियों द्वारा 
कारखानों में नाकरी, मकान की कठिनाई, मध्यवर्ग का आधधिक 
उन्नति की इच्छा के कारण संतान की संख्या कम रखना, शिक्षा 
का प्रचार, सामाजिक वातावरण में परिवतन, इत्यादि के कारण 
शहरों सें अब जनसंख्या उतनी अधिक नहीं है। पश्चिमी देशों 
की घटती हुई जनसंख्या और शहरी ज्षेत्र के प्रसार में प्रत्यक्ष संबंध 
प्रतीत होता हैं। भारत सें भी औद्योगिक विकास और शहरों के 
विकास के फलस्वरूप जनसख्या-बृद्धि पर इसी प्रकार के प्रभाव 

पड़ने का अनुमान लगाना ठीक होगा [| 
देश के सैनिक संगठन ओर सुरक्षा की इप्टि से भी ओद्योगी- 
करण का वहुत अधिक महत्व है । वतंमान समय में सैनिक संगठन, 
सुरक्षा और युद्ध कौशल इस प्रकार के हैं कि उनकी शक्ति ओः 
श॒त्र से मुकाबला करने की क्षमता वहुत कुछ देश की ओद्योगिक 
शक्ति पर निभर करते है| सुरक्षा विशेषज्ञ रपप्ट कहते हैं कि च्ते- 
मान युद्ध, युद्ध स्थल में नहां, कारखानीं में लड़ा जाता हैं अथाव 
सुरक्षा का सारा सड़ठन, उद्योगों पर निर्भर करता हैं। जो देश 
जितनी जल्दी ओर अधिक मात्रा में सैनिक ओर नागरिक माल 
तेयार कर सकेगा उसमें उतनी ही अधिक सैनिक शक्ति होगी। 
हमारे देश को खतंत्र हुए असी छुछ ही वर्ष हुए है। अब तक हम 
सेनिक सामग्री और संगठन के लिये लिटेन पर दी मिभर रहने आये 
| आज भी कुछ अंशों में हम इस निभरता से स्वतंत्र नहों हो 
पाये हैं। हमें अपने सैनिक संगठन में आत्मनि्भर वनने के लिये 
४ इमिट चाल्स, दी स्वाइलाइड छाफ परन्‍्दहुड, : 


/ ग्राक्ाल जाजि कमान का रगगाट (पा प्रनल) «. 772 5 ) 
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सैनिक सामग्री तैयार करने वाले तथा अन्य यूल्र-उ्योगों का' जल्दी 
से जल्दी विक्रास करना होगा । भारत को केवल आंतरिक और 
वाह्य सुरक्षा के लिये ही सैनिक सासत्री नहीं चाहिये | आज 
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति मिन्न है। वास्तव में दक्षिण पूर्वी 
एशिया के ज्षेत्र में सुरज्ञा का उत्तरात्रित्त भारत पर ही है। अतः 
इसे अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करना है, अन्य देशों 
को सी सैनिक सामग्री में सहायता देनी है। संसार सें युद्ध की 
संभावना अभी कम नहीं हुई है, ऐसी अवस्था में हमें ओद्योगिक 
बविक्रास की गति बढ़ा देनी चाहिये ताकि हम सुरक्षा की नींद जल्दी 
से जल्दी मजबूत चना सके। 


नवीन ओद्योगिक नीति 


अभश्रेंल सब्‌ १६४८ को भारत सरकार ने अपनी एक न£ 
ओद्योगिक नीति की घोषणा की । यह नीति देश के ओदधोगिछ 
संयोजन ( इंडस्ट्रियल प्लानिंग ) में अपना महत्वपूर्ण स्थान रसबती 
है। सन्‌ १६४४ में त्रिटिश सरकार ने भी उसी प्रकार की नीति की 
घोषणा की थी, परंतु उसे कार्यानिवित नहीं किया गया। नई आचो- 
गिक नीति का महत्व इसलिये अधिक वद़ जाता है कि उसका 
अन्चेषण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्वमें एक उत्तरदायी 
सरकार द्वारा किया गया था । इसके अतिरिक्त वह देश की वास्त- 
विक परिस्थिति पर आधारित थी और जिसे पूर्णतः कार्यान्धित ऋरने 
के लिये हमारी राष्ट्रीय सरकार ने निश्चय कर लिया था । 

इसके पहले कि इस नीति की विशेष चर्चा की जावे, यह ज्ञान 
लेना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में ऐसी घोषणा की गई । 
2५ अगस्त, १६४७ को राजनैतिक खतंत्रता ग्राप्त होने के बाद भारत 
में एक नये काल का ग्राहुर्भाव हुआ ओर सारे देश में एक अभत- 
पूर्व उत्साह जायृत हो गया । पिछले सैकड़ों वर्षा! से लोग जिस 
शराज्य! के खप्न को देखते आ रहे थे, वह राजनतिक स्वनंत्रना 
अलने पर प्रत्यक्ष हो गया था ओर देश का प्रत्येक व्यक्ति-बग एक 
नवीन भारत के निर्माण में अपना योग देने के लिये तत्पर था। 
ज्योगपति ऐसे समय में देश की अर्थ-व्यवस्था में अपना एक मसहत्व- 
पूर्ण स्थान बनाने के लिये उत्सुक हो रहे थे। उन्होंने प्रेस के द्वारा 
अपने भाषणों में, धारासमाओं ओर व्वापारिक-मंडल को सभाओं 
में देश के ओद्रोगीकरण ओर उसमें देवक्तिक अधिकार प्राप्त करने के 

हु 
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लिये सरकार का ध्याव आकर्षित किग्रा | भारतीय व्यापारिक-संडरू 
( भारत चेस्वसे ऑफ कामसे ) के वार्षिक अधिवेशन में श्री एम० 
' ४० मास्टर ने प्रधान मंत्री से आर्थना की कि वे भारत के आगामी 
आंबोगीकरण में वैयक्तिक साहस ( प्राइवेट इंटरआइज ) को महत्व: 

पूस्य स्थान दें ओर देश की आगासी अर्थ व्यवस्था और औद्योगिक 
विकास में वैयक्तिक अधिकार के स्थान के संबंध में राजकीय नीति 
की घोषणा करें। इसी तरह श्रप्तिक-बर्य भी अपनी माँगों के लिये 
जोर दे रहा था। सभाओं, जुलूसों, हड़तालों और प्रदशनों के द्वाए 
यह घर्ग भो देश की आगामी अर्थें-उप्रवृस्था में एक सहत्यपर्ख स्थान 
श्रीप्त करने का प्रयत्त कर रहा था। सारे देश में आर्थिक शानिदि 
एवं सुरक्षा रखने के लिए सरकार ने भो स्र्य अपनो आर्थिक एवं 
आंद्रागिक नीति को घोषित करने की आवश्यकता सहसूस की। 
सरकारी सदस्प अब तक घारा सभाओं सें और जनता के सामने 
व्यक्तिगत झूव से अवासिक नीति के संबंध में अपने त्रिचार ठप्क्त 
अरे आ रहे थे | पर उनके सापण विशेधात्मकू, अपूर्ण ओर आराम 
होते थे और बस्तृस्थिति को स्पष्ट करने के बदले वे जनता को सं 


9० मी. 0) 


में डान देते थे । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इकानामिक 
<ः 


प्रोग्राम कमेटी की रिपोट प्रकाशित होने पर श्रम्त और प्री सें और 
भी मतसेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में केवल आदेश 
ज्क् ५ थ्य 
| श्र 


पद प्र हई र॒ दिया गया था, जब कि ऐसे आदश की ग्राप्त 
करने के लिये क्रिधी निश्चित प्रोग्नास की अबहेलना की गई । 
भारतीय संसद में नई ओऔद्योगिक नीति के संबंध में प्रस्ताव 
_खते हुए सारत के मुतववे उद्योग ओर प्रदाय मंत्री ढा० श्यामा 
सादे सहज था प्रकट की थी कि वह वैबक्तिक अधिकार 
आर प्री तथा श्रम के संदंध से सी अभनिश्चित एवं शंकारपद 
धातों का निराकरण करने में सफल होंगी देश के प्रमुख विद्वानों 
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ओर व्यापारिक-मंडलों के श्रतिनिधियों के भाषणों तथा समाचार- 
पत्रों से स्पष्ट है क्रि ऐसी गलत धारणायें अच बहुत कुछ समाप्त 
हो चुकी हैं। देश को आगामी १० वर्षा की ओद्योगिक-व्यवस्था में 
उद्योगपतियों का स्थान निश्चित हो गया है, क्‍योंकि उन्हें अपने 
उद्योगों को विकसित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ दी गई 
ह। सरकार को यह धारणा कि 'अमुख उद्देश्यों-कों श्राम करने की 


साग्ववा राजक्राय उत्तडायविल आर वयक्तिक साहत (प्राइवेट इंटर- 


इत्र ) की काय-सीमा नि्रारित करेंगो? और उसका यह विश्वास 
कि “वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के सीमित आधिक साधनों के 
कारण वह अपना इच्छानुसार आद्यागिकाधकास ने कर सका? 


इस बात के स्रूत हैं, कि दस वर्षा' बाद भी वेयक्तिक अधिकार को. 


पनपते का अबसर मिलेगा। फिर भी यदि राज्य के पास बेयक्तिक 
अधिकार को समाप्त करने के लिए पर्वाप्त साथन हो जाते है, तो 
इस नीति में ऐप आश्वासन दिया गया हैँ कि उन्हें विधान द्वारा 
निश्चित अधिकार ओर हानिपूरय दिया जायगा । इस प्रकार यह 
वो निश्चित ही है कि प्रथम दत बप के लिय्रे हमारी अबथ॑-ज्यवस्था 
में धेयाक्तक आविकार का स्थान रदेगा, ओर उसके बाद भी सर- 
कार के सीमित साधनों को देखते हुए उसका अखिधत्म कायम 
रहने की सन्‍्मावना हैं। आर यदि इस नीति को समाप्ष भी करना 
है, तो वेबक्तिक साहस को उचित हानियस्ण देने का आश्वासन 
दिया गया है । 

ओद्येगिक नीति का आधारभत उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा 
स्थापित करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को न्यायाडित पम 
समानता एवं सुरक्षा ग्राम करने का अवसर होगा । परंतु यः 
एक आदर्श मात्र ही हैं जिसे प्राप्त करने में एक 


बंह्त चढ़ा समय 
लग सकता है । अतएवं, ओद्योगिक नोति का श्रल्यफालीन उद्देश्य 


ही 


ही 
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हर | 


वड़े पैमाने पर शेंक्षरिक्त सुविधाएँ एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ 
प्रदान करना हैं। इस सीति का ड्देश्य देश के छिपे हये साधनों का 
पता लगाना, उत्पादन चढ्ना ओर सामाजिक सेवा के लिए समी 
को उचित अवसर देना है। इस प्रकार इस नीति के कार्यान्वित किए 
जाने पर लोगों के जीवन-स्तर में शीघ्र ही उन्नति होगीन आज की 
परिस्थिति को देखते हुये अधिक उत्पादन के लिए जोर देना नितांत 
आवश्यक है, अन्यथा वर्तेमान राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण करना 
सखलपता ( स्केयरसिटी ) का ही वितरण करना होगा । प्रस्ताव में 
आवश्यक उपसोग्य एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि 
करते के लिए विशेष ज्ञोर दिया गया है, ताकि उन बस्तुओं का 
निर्यात वढ़ सके ओर हम अधिक विदेशी-विनिमय कसा सकें। 
ओद्योगिक-नीति के सम्बन्ध में राजकीय घोषणा को तथा उसके 
श्यों को सामान्य रूप से सारे देश ने सान्‍्यता दी हैं । 

यद्यपि उपयेक्त घोषणा सरकारी औद्योगिक नीति में ही निहित 

है, फिर भी उससें दो महत्त्वपूर्ण बातों को छोड़ दिया गया 
भारत की औद्योगिक अवनत्ति को देखते हुये और त्रिटिश-शासन- 
काल तक उसकी आर्थिक परतंत्रता को ध्यान में रखते हुये यह 
अत्यंत्त आवुश्यक है कि शीत्र ही राष्ट्रीय आत्म-निर्मरता ( नेशनल 
सेल्फ सफीक्षिएन्सी ) प्राप्त करने के लिए हम अपनी आर्थिक नीति 
चदलें । इस प्रश्वन पर अखिल भारतीय कांग्रेंस कमेटी द्वारा स्थापित 
राष्ट्रीय आयोजन समिति ने पर्याप्त जोर दिया है। इसके अनुसार 
आधधिक-्यवस्था का संयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य शीघ्रातिशीत्र 
राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है ।??# प्लानिंग ऐडवाइजरी बोडे 
से थी अपनी रिपोर्ट में इसी दृष्टिकोण का पोमण किया है। उसके 
अनसार “किन्दीं-किन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म-निर्मरता अवश्य 

४ बक आफ दि नेशनल प्लानिंग कमेटी, १६४६, छष्ट २०। 


नवीन ओंद्योगिक नीति २? ' 


ही होनी चाहिये ।?& दूसरी वात हमारे उन आधारभत उ्योरगों 
के विकास के सम्बन्ध में हू, जो देश की सुरक्षा-सम्बन्धी वस्तुओं 
का उत्पादन करते है। विगड़ती हुई अन्तर्राट्रीय परिस्थिति, देश 
की सीसाओं पर राजनंतिक शक्तियों के दोव-पेंच ओर पूर्व में 
उसकी खत्तरनाक स्थिति को देखते हुये यह नितांत आवश्यक है 
कि शीघ्र ही भारत की सैनिक सुरक्षा का सब्नठन आधुनिक तरीकों 
पर किया जावे | इस विपय पर प्लानिंग ऐडवाइजरी बोड ने कहा 
कि “इस प्रकार का विकास अवश्य ही देश को सुरक्षा की दृष्टि 
से अधिक समर्थ वना देगा, और यह आधिक संयोजन का एक 
सह-उद्देश्य माना जा सकता है ।” अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
द्वारा नियुक्त इकानॉमिक प्रोग्राम कमेटी ने भी खतंत्र भारत की 
भूमिका में आर्थिक संयोजन की समस्याओं पर विचार किया है 
ओर तदनुसार उसने अपना सुझाव दिया हे कि इस प्रकार की 
अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना चाहिये जो देश की आंतरिक एवं 
बाह्य सुरक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूति कर सके | इस 
प्रकार सुरक्षा एवं राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता सम्बन्धी इृष्टिकोणों की 
अवहेलना कर अआद्योगिक नीति अपूर्ण ही रह जाती है. । परंतु यह 
आशा की जाती है. कि जब नीति को पृर्णतः कार्चान्विद किया 
जावेगा, तब इन दोनों ही उद्देश्यों को ध्यान में रखा जावेगा 
क्योंकि आज के युग में सभी आर्थिक क्रियाएँ राष्ट्रीय उन्नति एव 
सुरक्षा के लिये ही को जाती हैं । 
राष्ट्रीयरण की माँग 
स्वामित्व, कार्य-संचालन तथा नियंत्रण की दृष्टि से सरकार ने 
निम्न प्रकार से उद्योगों को पाँच वर्गों में बाद दिया है -- 


£ रिपोट आफ दी प्लानिंग ऐडवाइजरी गई, प्र ४। 
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नवीन ओद्ोगिक नीति घट 


भार सरकार के ओद्योगिक नोति संबंधी प्रस्ताव में आगामी 
१० वर्षों के लिये उद्योगों पर राजकीय अधिकार हो अथवा 
डेयक्तिक, इस संत्रंव में चुक्तियाँ दी गई हैं। साथ ही औद्योगिक 
क्षेत्र में इस प्रस्ताव ने राज्य ओर वैयक्तिक अधिकार के अलग 
अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिये हैं। इस प्रकार के दर्गीकरण के लिग्ने 
सरकार ने कुछ कारण अस्तुत किये हैं, जिन पर चिचार कर लेना 
आवश्यक है। सरकार के मतानुसार देश की आधिक स्थिति मे 
किसी भी प्रकार की उन्नति राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि मानी जादी है 
अतएणव सभी साधनों के; द्वारा अधिकृतम उत्पादन करना दुमार। 
आथमिक उद्देश्य होना चाहिये। उत्पादन की वर्तमान सात्रा के 
कायम रखने के लिये तथा उसमें और भी वृद्धि ऋएे के लि 
सरकार देश के वर्तमान ओंद्योगिक ढाँच में परिचतेत नहों करना 
चाहती । इस विपय पर अपना मत देते हुए पं० नेहरू ने भारतीय 
संसद में कहा था कि “कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि वर्तमान ऑद्योगिक ढाँये को अधि 
हानि न पहुँचे । इस समय संसार और भारत सें ज्ञो परिस्थिति £ 
उसको देखते हुए कोई भी काये हम विलबुल नये सिरे से शुरू नद्। 
कर सकते। हमारे पास इस समय जो आंद्यागिक टॉचा है उसे 
विलकुज्ञ नप्ट करके यदि हमने नये सिरे से काम आरंभ क्रिया सी 
हम उन्नति नहीं कर पायेगे ।” बास्तव में इस तरीक से उक्ननि के 
शसते में बाधा उपस्थित हो ज्ञायगी। इसलिये नये सिरे के धन्ना4 
गह अधिक अच्छा है. कि वर्तेमान संगठन में कुछ यहा-बढग 
यरिवर्तेन करके उसमें हम.. धीरे-धीरे परिव्रतेन करें, और ऋंद में 
शत कर सारे ढठाँचे को नद्या झूपदे दें। हाच को बदलने 
की हमारी रफ़्तार बहुत धीमी नहीं होनी चाहिये । परन्तु 
इसके साथ ही वह इतनी नेज भी नहीं होनी चाहिये कि हाॉडे 
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की बदलने के दोरान में हम उसका वहुत बड़ा हिस्सा खत्श 
कर दें। 
सरकार की अधिक उत्पादन करने की धारणा निश्चय ही तकी- 
संगत हैं। परंतु यह समम्त में नहीं आता कि केबल वेयक्तिक अधि- 
कार को ही प्रोत्साहन देकर क्योंकर इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती 
हैं?! औद्योगिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप करने का निर्णय ही 
इस वात का सबूत है कि देश का वर्तमान औद्योगिक ढाँचा लोगों 
को न्यूनतम राष्ट्रीय आय देने में असफल रहा है । इस प्रकार की 
असफलता के कारणों को समझना कठिन नहीं है। पूँजीवादी 
व्यवस्था की लाभ मनोब्रत्ति को ही ले लीजिये। इसके कार 
उत्पादन के साथनों ( फैक्ट्स आफ प्रोडक्शन ) से अधिकतम 
उत्पादिता ( प्रोडक्टिविटी ) प्राप्त नहीं हो पाती | श्रम और पूँजी के 
आपसी सम्बन्ध का नियमन करने के लिये सभी प्रकार के उपाय 
काम में लाने पर भी जब तक उ्योग का ज्ास श्रमिकों के हार्थों 
में न जाकर उद्योगपति के पास जाता रहेगा, तव तक इन दोनों 
वर्गों में सतभेद होता रहना निश्चित है। १ध्वीं शताब्दी के 
आधिक जीवन पर आधारित उत्पादन की पद्धति यदि आधुनिक 
काल- में भी लागू की जाती है, तो उससे निश्चय ही लामाजिक 
अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। हमें दुख के साथ कहना पड़तः 
है कि सरकार की ओआद्योगिक नीति ने इस तथ्य पर डचित विचार 
नहीं किया है । जब तक उत्पादन-क्रिया सें श्रम को उचित स्थार 
नहीं दिया जाता, अधिकतम उत्पादन करता सम्भव नहां हीं है 
सरकार इस वात को सानती है. कि ओआदोगिक अशांति उत्पादद 
की मात्रा” बढ़ाने में एक बहुत वड़ी वाधा है, परन्तु फिर भी वह 
वैज्ञानिक वरीके से इस कमजोरी को दूर नहीं करती। उत्पादन 
बढ़ाने और अंत में देश की गरीबी दूर करने की दृष्टि से भारत की 
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साम्यवादी पार्टी द्वारा १८ अग्रेंल सन्‌ १६४८ को निर्गेमित एक 
प्रपत्र सें कहा गया था कि यह नितांत आवश्यक हे कि पंनीपतियों 
को हमारी अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थानों से ऋलग कर देना 
चाहिये, उद्योग से लाभवृत्ति को दूर करने के प्रयन्न करने चाहिये 
ओर बड़े-बड़े उद्योगों का शीघ्र ही राष्ट्रीययरण कर लेना चाहिये | 
वर्तमान औद्योगिक संगठन किस हद तक उत्पादन में ब्रृद्धि कर 
सकता हैँ, यह वर्तमान आशिक परिस्थिति से स्पप्ट हैं। अमेक 
वर्षो के प्रयन्न के पश्चात भी उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं 
। अनेक वार शासन ने उद्योगपतियों को उत्पादन में वृद्धि 

करने का अवसर दिया, परन्तु उद्योगपतियों का असहयोग का ही 
रवैया रहा है। १६५२ के अग्रे मास में मामूली मृल्य-हास के 
कारण अहमदाबाद, वम्बई और सोलापुर की अनेक मिलों ने 
कपड़े का उत्पादन कमर कर दिया। इससे स्पप्ट है कि उद्योगपति 
राज्य की ओद्योगिक नीति से संतुष्ट नहों हैं। औद्योगिक नीति 
वाले प्रस्ताव की घोषणा के समय श्री घनश्याम दास विड़ला ने 
कहा था कि "सरकार को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिदे 
कि इस नीति से देश में उत्पादन-चृद्धि को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा 
और आधिक उल्नति में भी कोई विशेष प्रगति नहीं होगी । 

राष्ट्रीयरण के विरुद्ध दूसरी युक्ति यह भी दी जाती है. कि 
चूंकि सरकार के पास पर्याप्र संख्या में कुशल श्सिक ओर प्रवंधक 
नहीं हैं, इसलिये उद्योगों का राष्ट्रीयररण करना वांछनीय रे 
होगा। परन्तु यह विचारणीय वात हैं। इस समय वंवक्तिक उद्योग 
में जो व्यक्ति कार्य कर रहें हैं, वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के 
पश्चात्‌ राज्य को क्यों उपलब्ध नहीं होंगे ? स्वयं पंडित नेहरू के 
इस बात पर मकाश डाला है । १८ फरवरी, १६४८ को उद्योगों के 
राप्ट्रीयकरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था, “अनेक वार 


॥६४॥ 
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यह प्रश्न किश जाता है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के 
लिये क्या हमारे पास प्रच॑ंधर्कों ओर कुशल श्रमिक्रों की संख्या पर्याप्त 
है। मुमे इस प्रश्नसे आश्वय होता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस 
समय उ्योग में काम कर रहे है, बे काम करते ही रहेंगे---चाहे 
उ्दययोग का राष्ट्रीयकरण हो था न हो। राष्ट्रीयकरण के कारण ये 
व्यक्ति उद्योग को छोड़ कर नहीं चले जायेंगे।” हसारा तो विश्वास 
है कि उद्योगों पर राजकीय प्रबंध हो जाने के पश्चात्‌ श्रमिक 
उनकी ओर अधिक आकर्षित होंगे, क्योंकि सरकारी प्रबंध के 
अंतर्गत मजदूरों के रोजगार में अधिक स्थाग्रित्व दंगा, मजदूरी की 
दरें अधिक ऊँची होंगी, कास करने की व्यवस्था इत्यादि अधिक 
संतोषजनक होगी । वैयक्तिक-उद्योग निम्संदेह कभी-कभी मजदूरी 
की ऊँची दर देते हैं, परन्तु इने-गिने व्यक्तियों को ही वेदन ऊँचा 
मिलता है। सामान्य श्रमिक-वर्ग को ऊँची वेतन दर देना उद्योग- 
पतियों को लाभ-मनोवृत्ति के विरुद्ध है। वास्तव में सारे देश के 
लिये प्रबंधक, कुशल श्रमिक और औद्योगिक विशेषज्ञों का एक 
खतंत्र वर्ग स्थापित करना राज्य के लिये अधिक सरल है ) 
अधिकांश उद्योगों को वैबक्तिक अधिकार में छोड़ने का एक 
ओर कारण दिया जाता है। सरकार के राज्य के आर्थिक साधन 
सीमित हैं, इसलिये यह वैयक्तिक उ्द्योगपतियों को वहुत अधिक 
शशि में हानिपूरण देने की स्थिति में नहीं हैं| राज्य अपने सीमित 
साधनों को उद्योगों के दस्तान्तरण पर व्यय न करके, उसने इस 
समय जो वड़ी-बड़ी योजनाएँ हाथ में ले रखी हैं, डन पर व्यय 
करना अधिक ठीक सममता है | परन्तु इस स्थिति का दूसर। पक्ष 
भी है। राज्य को अनेक वड़ी योजनाएँ कअल्दी से और किफायत के 
साथ कार्यान्वित करनी हैं। यह तभी हो सकता है, जब कि सूल 
उद्योगों पर राज्य का अधिकार हो जाय । बड़े वाँव, बड़ी इमारतें, 
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बड़े कारखाने और अन्य कार्यों के लिए सीमेंट, लोहा, स्पा, 
कोयला, यातायात, भारी रासायनिक पदार्थ ओर खनिज्ञ-पदार्थ 
आवश्यक हैं। इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने से निर्माण के 
सभी पद्दार्थे राज्य को सस्ती दर पर और अधिक सरलता से प्राप्त 
हो जायेंगे ; इनके साथ ही नये उद्योग-धंधों को आरम्भ करने के 
लिये राज्य के साथन भी बढ़ जायेंगे। खयं पंडित नेहरू ने यह्‌ 
खीकार किया है कि “राज्य के सामने इस समय गंभीर सामाजिक 
समस्याएँ उपस्थित हैं । राज्य को इन्हें सुलकाना होगा, अन्यथा वह 
समाज-कल्पाण का राष्ट्र ( सोशल वेलफेयर स्टेट ) नहां रहेगा। 
यदि इन समस्याओं को सुलमाना है तो राज्य के पास साधन 
पर्याप्त होने चाहिये। इसलिये वततेमान समय में सामात्िक परि- 
यतंनों के कारण राज्य वैयक्तिक पूजीपति की अपेक्षा उद्योग और 
सामाजिक-कल्याण के कार्यो में अधिक उत्तरदायित्व लेता चला 
जा रहा है।” इस सामाजिक परिवतेन को राज्य जियनी जल्दी 
स्वीकार कर लेता है आर तदतुसार अपनी नीति में परिवर्तेत कर 
लेता हे, उतना ही अच्छा है । राज्य को विधायक क्रिया-ऋलापों सें 
कदम बढ़ाना चाहिये ओर उनके लिए आवश्यक्र आशिक साधन 
जुटाने चाहिये अन्यथा अकर्मण्यता के कारण राज्य ऐसे चक्र व्यूह 
में पड़ जायगा, जिससे बाहर निकलना उसके लिए कठिन होगा । 
शज्य उद्योग इसलिए हस्तांतरित नहों कर सकता, क्योंकि उसके 
आशिक साधन कम हैं और उसके आर्थिक साधन इसलिए नहीं 

बढ़ सकते, क्योंकि उद्योगों का लाभ अधिकतर वेयक्तिक पेंजीपतियों 
के हाथों में चला जाता है। सीमित आशिक साधनों की समस्या 
एक हो प्रकार से सुलक सकती द--लाभ के सख्वीत अबथराति उ्योग 
पर राज्य का अधिकार होना चाहिये। कुछ लोग शायद करों को 
आधिक साधन का स्रोत वताएँ, परंतु यह सर्वविदित तथ्य दें कि 
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पूजीबादी अ्थ-व्यवस्था में कर लगाने की एक सीमा होती है 
जिसके ऊपर यदि कर लगाया जाय तो उत्पादन में कमी होना 
आरन्भ हो जाता है। इस सीमा के ऊपर कर लगाने से उद्योगपति 
के लाभ की दर में कमी आती हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए 
उद्योगपति उत्पादन में कमी करते हैं, ताकि वस्तु की कीमत वाजार 
में वढ़ जाय और उन्हें पूर्ववत्‌ लाभ की दर मिलती रहे । यह रपष्ट 
है कि एक सीमा के ऊपर यदि कर लंगाया गया तो उत्पादन सें 
कमी होगी, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय सें कमी होगी अत: 
राजकीय आय के लिए असीमित कर नहीं लगाये जा सकते | कल- 
कत्ता के भारतीय व्यापार-मसण्डल ( इंडियन चेम्बर ऑक कामसे ) 
ने सरकार की औद्योगिक नीति पर अपना मत श्रकट करते हुये 
वर्तमान करों में आसूल परिवर्तेत करने की माँग की थी, जिससे 
नागरिक कुछ सम्वय कर सकें और उद्योगों में लगा सकें | मंडल 
की राय में करों की वर्तेमान दर सद्रय में वाधक है और विनियोग 
के लिये-दंड के समान हैँं। इसलिए हमारे विचार से राज्य को 
करों पर अधिक निर्भर न रह कर आय के एक दूसरे और बड़े स्नोत 
पर अधिकार जमाना चाहिये । 

औद्योगिक नीति पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय- 
करण के विरुद्ध ओर एक नई युक्ति दी थीं--“उत्पादन की कल्ला 
ओर क्रियाओं में वहुत तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा हैं। परन्ठु 
फिर भी कुछ लोग जैसे समाजवादी और साम्यवादी इस वात की 
ओर ध्यान न देकर केवल पुरानी सामाजिक व्यवस्था के आधार 
पर राष्ट्रीयरण की माँग करते चले जा रहे हैं। वे उत्पादन के परि- 
व॒र्तेनों की ओर ध्यान नहीं देते | उनका मुख्य लक्ष्य वेयक्तिक उत्पा- 
: दक-साथनों को हस्तान्तरित करना रहता है, जो कि ६० प्रतिशत पुराने 
ढंग के हैं । यंत्र कल्ला की उन्नति की दृष्टि से इन पुराने कारखानों 
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को हस्तान्तरित करना राष्ट्रीय पंजी का अपव्यय करना होगा ।?? इस 
युक्ति में परिवतनशील् यंत्रकला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
किया गया हैं ओर इसके कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीयकरण को 
स्थगित करने का सुझाव दिया गया है | परन्तु यांत्रिक कला कभी 
भी स्थिर नहों रहती | उत्पादन की जिन क्रियाश्ओं के लिए हमें कुछ 
वर्षो' के लिए रुकने के लिये कहा गया हैँ, वे १५-१४ वर्ष के 
पश्चात्‌ पुरानी वन जायेंगी | ओद्योगीकरण अदुसंघान और अन्चे- 
पणों के लिये रुका नहीं रहता है । वास्तव में ज्यॉ-व्यों ओद्योगीकरण 
वढ़्ता है, त्यों-त्यों उत्पादन की क्रियाएँ अधिक परिप्कृत होती चली 
जाती हैं | साथ ही हमें यह भी नहीं भलना है कि शआाज़ के हमारे हमारे 
पुराने ढंग के कारखाने ही हमारे ओीद्योगिक संगठन के भावार 
उनके द्वारा ही प्रति बष करोड़ों की राशि में लाभ कसाया जा रहा 
हैं। जब कि एक ओर पुराने ढंग की मशीनों की भी हमारे यहाँ कमी 
है ओर दूसरी ओर पदार्थों की कमी है तो ऐसी अवस्था में यांत्रिक 
प्रगति की दौड़ में सबके साथ चलते रहना बड़ा कठिन कार्य मालूम 
पड़ता है। जूट, अश्रक, चाय, मेगनीज निर्यात के द्वारा प्रति वर्ष हूस 
विदेशी विनिमय कमाते हैं । इनका राष्ट्रीयकरण करने में राजकीय 
आय बढ़ेगी ओर आयोजित अर्थ-व्यवस्था की नींव डालने के लिए 
रशजू्य के साधन अधिक विकसित होंगे। यदि यांत्रिक प्रगति की हृष्टि 
से भी देखा जाय तो यह स्पष्ट है कि चैयक्तिक पंजी यांत्रिक उन्नति 
उतनी अधिक नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य लाभ हे 
न कि यांत्रिक अनुसंधान । उद्योग-वंधों में पूजी लगाने वाले व्यक्ति 
भी यान्त्रिक प्रगति के लिये अपनी पेजी नहीं लगाबेंगे, क्योंकि 
उनका मुख्य उद्देश्य थोड़े ही समय में लाभाजन करना होता £ै | 
यान्त्रिक चिकास के लिये अठुल पृज्ी की आवश्यक्रता सता हे 
बड़े-बड़े विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती हें, तो कि 
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केवल सरकार के लिंये ही सम्भव है। आज की वैयक्तिक पँली पर 
' चुलने वाले ज्द्योग वैज्ञानिक और औद्योगिक अससंधान पर बहत 
कृम खर्चे करते है । अजुसंधान की प्राय: सभी संस्थाएँ राज्य द्वारा 
सापित की गई हैं। 77777 हा एएएणण ए 
राज्य की औद्योगिक नीति के विश्लेषण से न्पष्ट हैं कि वर्तमान 
घरकार उद्योग-धर्धों का निक्रट भवत्रिष्य में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं 
करना चाहती। परन्तु. फिर भी पेजी और श्रम के सहयोग के महत्व 
की वह स्वीकार करती है और राष्ट्रीयरण के आत्रित्त अन्य 
उपायों के द्वारा बह ओद:गिक शान्ति कायम रखने के लिये उत्सुक 
है । उसने ओद्योगिक ल्ञास के वितरण के लिए कुछ योजताएँ बनाई 
हैं, जिससे उद्योगपतियों और श्रमिक-बर्ग सें संत्रपे उत्पन्न न हो | 
दिसन्बर १६४७ में आद्योगिक सस्सेलन में जो आद्योगिक शांति के 
संबंध में प्रस्ताव पास किय्रा गया था, उसका ऑद्योगिक नीचे वाले 
प्रस्ताव में समर्थत किया गया है। राज्य का सतत है कि पंजी और 
श्रम के पारिश्रमिक का वितरण इस प्रकार क्रिया जाना चाहये कि 
दिसछे उ्पनोक्ता और उदादक के हितों की रक्ता की जा सक्रे तथा 
कर इत्यादि के द्वारा अत्यविक लाभ को कम किया जा सकें । परंतु 
इसके साथ-साथ मसजररों को सम!चत सजदूरी की दर सी मिलनी 
चाहिये। उद्योग में लगा हुई पता पर संतोपत्तनक्त लास की दर भी 
हाथा चाहिये आर इ्योग के चिकास के लिये काफा सुनजाइश सा 
रहना चाहिये | सरकार ने यह सिद्धान्त साना है कि लाभ से श्रम 
का भाग उत्पादन की मात्रा के अदुसार घटता-वढ़ता रहना चाहिये । 
.. उद्योगों के शाब्य की सामान्य देखस्ख के अतिरिक्त केंद्र और: 
.. ग्रान्तों में ऐसे संगठन स्थापित करते की भी दोजना हैं, जो मऊदूर 
-ी ढग्, लाभ ओर सहदूरों को स्थिति के बारे में सक्ाह हे सके । 


> 
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प्श्तों पर विचार करते समय वह श्रमिक चर्गे के दृष्टिकोण की भी 
ध्यान में रखेगा । 
ओद्योगिक नीति सिद्धांतों पर आधारित है । वे नित्संदेह सराह- 
यह आर तुस्त कार्यान्वित किये जाने योर परन्तु सब 
चड़ी समस्या तो यह हू कि क्‍या शासक के पास इन सिद्धान्तों को 
कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उत्साह और शक्ति हैं। अ्रव तक 
केवल शानक ने हड़तालों की संख्या कम ऋरने में ही सफलवा प्राप्त 
की है। मजदूरों की स्थिति में कोई उन्नति अब तक नहीं है। पाई है। 
इस समय जा ओद्योगिक शांति दिखाई पड़ती है उसका मुख्य कारण 
पेंजी और श्रम में परपरिक सममोता नहीं परंतु अद्योगिक दवातर 
है। आज भी पंत्रापतियों को पहले के अनुसार अधिकार हू ओर 
श्रमिक बे को अपेक्षा उसकी स्थिति अधिक शक्तिशाली है। प्रत्यात 
में बृतमान आओद्योगिक संगठन की बनाये रखने का आश्वासन दिया 
गया है. मिप्तसे स्पष्ट & कि इस समय जो उ्योगपर्तियों को उद्चतर 
अधिकार धाप्त है, वे पृूनबत्‌ कायम रहेंगे। फैड्ीय विधान सभा के 
मजदूर प्रतिनिधि श्री खंड भाई देसाई ने कहा था कि इसमें संदेह 
नहीं कि यादे सीति कार्यान्विव छी गई तो उससे सारे राष्ट्र का हो 
कल्याण होंगा। परन्तु सफ़ार की इस बात से भी सतक रहना 
चाहिये कि पहापाति लाग नोति के कार्यान्वित करने मे अनेक 
बाबा उपस्यित करेंगे। जिस अहुपात में राज्य इस नींव का 
कायान्निय करता चज्ा जावगा, उस्ा अजपरात से शक्लानक बच का 
इस सीति के प्रति सहयोग आर प्रात्पाइन बढ़ता चला जायगा। 
टर्भाग्य से अच तक राज्य इस नीति की शविक कार्यास्वित दरने 
में महल सहां हथा है और श्रभिक वर्ग में प्रीन्‍्पाइन दायूव मे 
कर पाया है । इसालिए अवतेक प्रास्तों ने अधोगिक शानि भंग 
हो गई है और इसके फ्स्वह्प उत्पादन में कमी हुए है । 
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देश के आर्थिक इतिहास में सबसे पहले राज्य मे इस प्रस्ताव 
द्वारा आसोद्योगों को देश की औद्योगिक व्यवस्था सें स्थान दिया 
है | प्रामोद्योग वैयक्तिक, सामूहिक ओर सहकारी सभी प्रकार के 
प्रयत्नों को विकास का अवसर प्रदान करते है | इनके द्वारा स्थानिक 
साधनों का उपयोग हो सकता है | खाद्यान्न, कपड़ा और क्ृपि के 
ओजारों इत्यादि में स्थानिक आत्मनिर्भेरता प्राप्त की जा सकती है। 
इनके लिये कच्चे साल, विजली, यान्त्रिक सहायता, पक्के माल की 
विक्री इत्यादि का अवन्ध करना चाहिये और जहाँ आवश्यक हो, 
बड़े कारखानों की प्रतिस्पर्धा से इनकी रक्षा करनी चाहिये । श्रासो- 
दोगों की समस्या वास्तव में प्रादेशिक क्षेत्र में आती है, और इस- 
लिये केन्द्रीय सरकार स्वयं कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। फिर 
भी संधीय सरकार ने इनकी समस्याओं के संबंध में जाँच करने का 
आश्वासन दिया है. कि इनका बड़े उद्योग-धंथों से किस प्रकार 


संवद्धीकरण किया जा सकता है। 


घोषणा में यह खीकार किया गया है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति को देखते हुए विदेशों से मशीनें और ऋत-पुरजे मेंगवाने 
की सम्भावना कम होने जा रही है । इसलिये औद्योगीकरण को 
आये बढ़ाने का एक ही मार्ग है-सारे देश में छोटी-छोटी आंच 
गिक सहकारी समितियाँ स्थापित की जाये। सरकार के इस मत का 
विश्लेपण करने पर हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि आमोद्योगों 
को ग्रोत्साहल देने का मुख्य कारण कोई आर्थिक आदशो नहीं, 
यरन्तु केवल परिस्थिति की परवशता है। अन्तर्राट्रीय परिस्थिति 


बदलती रहती है। हो सकता है कि कुछ समय के पश्चात्‌ हम 


.. चिदेशों से मशीनें और कल-पुरजे मँगवा सकें | तो क्‍या ऐसी 
परिस्थिति में राज्य की ओर से ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन ओर सहा- 


यता मिलनी बंद हो जायगी ? राज्य की चोपणा में भारत की श्षम- 


नवीन ओद्योगिऋ नीति 
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डहुलता, त्रामीण॒-श्रेकारी इत्यादि का कहों जिक्र नहीं | उसमें यह 
भी नहीं बताया गया है कि आमोद्योगों के द्वारा आमीण क्ैत्रों की 
अति मनुप्य आय और जीवन-त्तर में उन्नति की जा सकती है । 
आमोद्योग सम्पत्ति के वितरण की समस्या को हल करने छी मी 
सामथ्य रखते है ओर धन इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में संचित 
नहीं होने पाता । इसका नीति *में कहीं जिक्र नहीं ह। थद भीदि 
अंग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई हू आर कांग्रेस योँधी जी के आर्थिक 
आदशा को अपना लक्ष्य मानती है. । परन्तु ऐसा प्रतीत होता ई 
क्रिं इस नीति पर उन आदर्शों क्रा बहुत क्रम प्रभाव पड़ा है । 
विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के द्वारा ही हम गाँव की 
आधिक उदन्नति कर सकते हैं । इसी नीति के द्वारा वहाँ क्री जनता 
को पूरा रोजगार दिया जा सकता हैं. । अनेक बार गाँवी जी ने इस 
अकाव्य तथ्य को वेश के सामने रखा था । कांग्रेस द्वारा नियुक्त 
आशिक प्रोम्राम समिति ने भी इस सिद्धान्त की खीकार करने हुए 
लिखा था कि देश की सुरक्षा, ग्रामीण और शहरी अर्थन्‍व्यचस्था 
में संतुलन, प्रत्येक नागरिक के लिये एक न्यूनतम जीवन-स्तर ओर 
प्रा रोजगार केवल विकेन्द्रित अर्थ-ब्यवस्था के द्वारा दी दा सकता 
)) जहाँ तक हो सके, खाद्य-सामत्री, कपड़ा ओर अन्य इपयोग्द 
चसतुओं का उत्पादन विक्रेन्द्रित अर्थन्यवस्था के अंतगत हो होना 
जाहिये, जिसछा आधार सहकारी समितियां हों। इस समय जो 
देश की परित्थिति है, उसको देखते हुए हमारा जोर उन्हीं बोड- 
नाओं पर अधिक होना चाहिये, जिनके द्वारा योँवों में रोजगार 
कैज्ञाया जा सके ओर कम से कम मशीन और दिदेशी कल-पुरतों 
के आवश्यकता पड़े। घड़े उद्योगबन्धों का उपयोग ग्रामोचागों का 
आअपादन कुशनता और आथधिक स्थिति में उन्नति करने के शिये 
कया जाना चाहिये | हमारे विचार से इस मृज्ञ तथ्य को अद्योगिक 
रे 
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ति निर्धारित करते समय केन्द्रीय सरकार ने ध्यान में नहीं रखः 
हं। यह ठोक है कि ग्रामोद्योग प्रादेशिक क्षेत्र में आते है. और 
संघोय सरकार वर्तमान विधान के अंतर्गत अपने को इस उत्तर- 
दायित्व से दूर रख सकती हैं, परन्तु राज्य द्वारा घोषित औद्योगिक 
तीति आगामी १० वर्षों तक हमारे ओद्योगिक विकास को प्रभावित 
करेगी । नवीन विधान में आर्थिक ओर सामाजिक संयोजन संगारमी 
सूची ( कानकरेन्ट लिस्ट ) में रखा गया हैं। विकास योजनाओं 
को प्रादेशिक सरकारें ही काययोन्बित करेंगी, परन्तु आर्थिक 
योजनाओं का संवद्धीकरण ओर नियंत्रण राष्ट्रीय पैमाने पर क्रेबल 
संघीय सरकार ही कर सकती है | श्रामोद्योय भारत के आदागिक 
संयोजन में वहत महत्वपूर्ण स्थान रखते है | उनका बड़े उच्चोग- 
धंधों से संवद्धीकरण प्रादेशिक स्तर पर नहीं किया जा सकता | 
इसी प्रकार बड़े उद्योगधंथों की प्रतिस्पर्धा से रक्षा, ग्रामोद्योगों द्वारा 
निर्मित माल की विक्री, बड़े उद्योगधंधों का विकेन्रीकस्ण और 
सस्ती दर पर बिजली का प्रवन्ध राष्ट्रीय पंमाने पर ही किया जा 
सकता है। ये कार्य श्रादेशिक सरकारों पर नहीं छोड़े जा सकते । 

आओऔद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्तावों का विश्लेषण करने के 
पश्चात्‌ हम निम्न निप्कर्पों पर पहुँचते हैं. 

(१) राज्य का बड़े उद्योगवर्धों के राष्ट्रीयककरण के प्रश्न के 
प्रति रुख अनिश्चित, ढोला और अग्रगतिशील अतीत होता हैं । 
प्रस्ताव के अंतर्गत वेयक्तिक- पूजा आर राजक्ाय आधयानिक क्षेत्र 
का जो विवरण दिया गया दे उतस्तक्त अदुसार आगासा १८ चर्यों 
तक चैयक्तिक पजी के ज्षेत्र में किसी सी प्रकार का परिषर्देत होने को 
सम्मावना नहीं है । ेु । 

(२) श्रम आर पूजी के सन्‍्वन्ध से “जन चिद्धान्ता का विवेचन 
किया गया दे उनमें कोई त्रटि नहीं है, इरन्ठु उन हसद्धान्ता के. 
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नवीन ऑद्योगिक नीति ३५ 
सकलता के लिये एक ओर छुसंगठित मजदूर आंदोलन हीना 


चाहिये और दूसरी ओर अगतिशील ज्योगपति का वर्ग होना 
चाहिये । दुर्भाग्य से हमारे देश में इन दोनों ही बातों का प्रायः 
अभाव है। नोति घोपणा के चात देश में जो आर्थिक घटनाएँ 
हुई हैं, उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मजदूरों और सिल सालिकों 
में पारस्परिक सहयोग की संभावना नहीं हैं | 

(३) भ्रामोद्योगों के सम्बन्ध में नीति बहुत ही असंतोपजनक 
5 गांवीजी द्वारा निर्मित और पोषित कांग्रेस के आर्थिक आदर्श 
की इस नीति में अवहेलना की गई है। यदि पूर्ण रूपसे इस 
नीति को कार्यान्वित किया गया तो भारत में पाश्चात्य ढंग का 
ओद्योगीकरण हो जायगा ओर देश में सार्मीण ज्षेत्रों को हम 
आत्मनिर्भर नहीं बना सकेगे । 


पंचवर्षीय योजना में ओद्योगिक विकास 


भारत के औद्योगिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजना में एक 
निश्चित और स्पष्ट कार्यक्रम का समावेश किया गया है । देश के 
उद्योगधंधों का विकास इतना अव्यवस्थित रूप से हुआ है कि 
ओशद्योगिक सद्भठन की नोंब असी भविष्य को प्रगति के लिये 
काफी सज़बूत नहीं है। कुछ उद्योगों की विद्ुल अवदेलना की 
गई है और कुछ का विकास योजनारहित रीत्ति से हुआ है। देश 
के आर्थिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजना से पूर्व प्रकाशित 
योजलाओं में इसी कारण औद्योगिक विकास का संतुलित चित्र 
नहीं है । इसीलिये पद्चवर्धीय योजना में सर्वेश्नथम वर्तेमान औद्यो- 
गिक सदड्भठन का विश्लेषण कर उसके दोषों पर प्रकाश डाला गया 
है | गत ३० वर्षों में भारत की औद्योगिक प्रगति के कारण अधि- 
कांश में उपसोस्य वस्तुओं के लिर्माण से सम्बन्धित उद्योगों का ही 
विकास हुआ है। कपड़ा, शक्कर, नमक, साबुन, उसड़ा और 
कागज के उद्योग इस समय देश की बतंसान आवश्यकताओं का 
पूर्ति कर सकते हैं। अधेनिर्मित साल ( इन्टरमीडिएट ) जैसे स्पात, 
सीमेंट, रासायनिक पदाथ, धातु इत्यादि के उच्चोग भी देश में 
स्थापित हो गये है, परंतु ये देश की माँग पूरी नहीं कर सकते। 
रेडियो, सायक्िल, विजली के पंखे, मोटरें, विजली का सामान नी 
द्वेश में वनने लगा है। जहाज निर्माण करने के बंदरगाह के अति- 
रिक्त अब भारत में मशीन, कल-पुरजे, डीसिल इंजन इत्यादि भी 
चनने आरन्स हो गये है। परंतु अभी वे प्रारम्भिक अदस्था में ही 
हैं ।सम्पूें ओयोगिक विकास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट प्रतीत 
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होता है कि उपभोग्य वस्तुओं चाले उद्योग तो अच्छी तरह से 
स्थापित हो चुके हैं, परंतु उत्पादक वस्तुओं ( प्रोह्य ससे ) वाले 
उद्योगों का अभी आवश्यकतानुसार विकास नहीं हुआ है । 

युद्ध और युद्धोत्तर काल सें स्थापित हुए उ्योगों की स्थिति भी 
संतोपजनक नहीं है। ये उद्योग मुद्रा-र्फीति ( इन्फ्लेशन ) के समय 
में आरम्भ किये गये थे जब कि सारे संसार में वस्तुओों की कमी 
थी ओर किसी भी प्रकार की वस्तु किसी भी कीमत पर बेची जा 
सकती थी। इच उद्योगों को स्थापित करते समय उद्योगपतियों ने 
यह कभी नहीं सोचा कि ये उद्योग प्रतित्पर्श के वातावरण में भी 
चलाये जा सकेंगे या नहीं। कच्चे माल, वाज्ञार की माँग, 
आर्थिक संगठन और ओवद्योगिक शिल्प की दृष्टि से इन नये 
उद्योगों में अनेक दोप हैं।जच तक इनका पुनसंगठन नहीं किया 
जाता, युद्ध ओर बुद्धोत्तर कालीन उद्योगों का भविष्य गराशामय 
नहीं माना जा सकता [४ 

अधिकांश उ्योगों पर स्ामित्र आर श्रव॑ंत्र 'मेनेजिय एजे्न्स 
की पद्धति के द्वारा होता है । कुछ वर्षा से राज्य ने उद्योगधरथों में 
पंजी लगाना आरम्भ किया हैँ। परंतु राजकीय पंजी बहुत कम 
अनुपात में लगी हुई 6६ । प्रायः सारे आद्योगिक कझ्षैत्र पर वेयक्तिक 
पूजी का ही अधिकार हें।“सनेजियग एज़ेन्ट्स” अनेक प्रकार के 
ज्योगों के कारखानों का प्रचनन्‍्ध ठेके के आधार पर लम्धे परसे 
तक करते रहे है। उनके लाभ की दर का आधार, उत्पादन की 
सात्रा ओर विक्री या सकल लाभ रहता ह। ओद्योगीकरण के 
प्रारम्मिक काले में निरसंदेह इस पद्धति से लाभ हुवे थे, परन्तु इस 
समय यह अनेक पअकार की तब्रुटियों का कारण बन गई हू। मेने 
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जिंग एजेन्दों और कम्पनी के हिस्सेदारों के हितों में संघ्य साथारण 
वात वत्त गई है| खबं मेनेजिंग एजेण्ट अपने खासित्व के अधि- 
कार अनेक वार बेचते रहते हैं जिसका उद्योग की स्थिति पर 
अवाछनीय प्रभाव पड़ता है। अनेक कम्पनियों में आर्थिक गठ- 
वंधन हो जाते हैं, चिक्री में असामाजिक तरीके इस्तेमाल किए जाते 
उद्योग के सद्गठन की प्रगति रुक जाती है, हिसाव में अव्यवस्था 
फैलती है और विक्री ओर खरीद की व्यवस्था विंगड़ जाती है। इन 
सब का औद्योगिक कुशलता पर अहितकारी अभाव पड़ता है। 
अतः भविष्य में औद्योगिक. विकास की गति जारी रखने के लिए 
सेनेजिंग एजेन्सी में सुधार करने की आवश्यकता है। 
* १६३६ से भारत के अधिकांश ड्योगों के उत्पादन सें हास हो 
रहा है | युद्धपूर्व के उत्पादन से तुलना करने पर तो ऐसा लगता है 
कि इस समय अनेक उद्योगों में उत्पादन वृद्धि हुई है, परंतु वास्तव 
सें प्रति श्रमिक्त उत्पादन में ( आउट पुट पर चकर ) हास ही हुआ 
है। सखभावत: इससे प्रतिं इकाई उत्पादन व्यय ( कॉस्ट ऑक 
ओड्क्शन पर यूनिट ) वढ़ यया है । विशेषज्ञों का अछुमान है कि 
आओसतन २० से ३० प्रतिशत तक उत्पादन में हास हो गया दै। 
इसके अलेक कारण ओर यद्धोत्तर काल में कास्खानों में दो 
शफ्ट सें कास हुआ हैं, उनकी सशीनें घिस चुकी है। परन्तु अभी 
सक उनके स्थान पर नई मशीनें सहीं लगाई जा सकी हैं और इस- 
लिये उनकी उत्पादन शक्ति कम हो गई है | उद्योगों की कच्चा साल 
ययाीप्र, अच्छी किस्स का और समय पर नहीं मिलता | कारखानों 
के आंतरिक संगठन का स्तर अब उतना अच्छा । वस्तु का 
कमी और ऊँची कीमतों के कारण ही अयोग्य कारखाने टिके हुए 
हैं, अन्यथा कुशलता की कमी के कारण वे कभी के बंद हो जाते।* 
गिरती हुई उत्पादन कुशलता के कारण अति इकाई उत्पादन व्यय 
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इंढ़ रहा है जिसके फत्खरूप वाज़ारों में कीमतें भी चढ़ रही हें । 
संक्षेप में वर्तमान ओंद्योगिक सड्गठन_ में कमीशन ने निम्न दोष 
चताये है: _य्य्य्र््र्र्र्ऱ 
५८४) देश के मल उद्योगों ओर उत्पादन वस्तुएँ बनाने वाले 
उ्योगों का देश की आवश्यकतानुसार विकास नहीं हुआ हद । 
(२) युद्ध ओर युद्धोत्तर कालीन उद्योगों में अभी स्थायित्व न 
आया है। 
-- (3) उद्योगों का प्रवन्ध मेनेजिंग एजेन्सी के अन्तगंत झोने के 
आरण त्रुटिपर्ण है। 
-(४) गत १०-१२ बर्षा से उत्यादन कुशलता घट रही है अं 
झत्पादन व्यय बढ़ता जा रहा है | 
ओंब्ोगिक संयोजन के उद्द श्य ओर पूवता का क्रम 


सर्वांगीण आशथिक विकास के लिये देश के साथन सीमित दे: 
ओर साथ ही कृपि उत्पादन में चृद्धि करने वाली योजनाओं को 
सर्वोच्च पूर्यता दी गई है | अतः ओद्योगिक विकास के लिये साथन 
सीमित हैं.। इन सीमित साथनों का उपयोग करे समय अनेक 
दातों को ध्यान में रखना आवश्यक्र होगा | मख्यतवा ओद्योगिक 
संयोजन के निन्‍न उद्देश्य होने चाहिये :-- 
'_.(अ) कृपि, सिचाई ओर विजली की योजनाओं को कार्यान्विद 
करने के लिये आद्योगिक माल की आवश्यक्रताओं को पूरा करना 
चआहिये | 

'“(ब).वर्तेमान उद्योगों की उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग ऋर 

आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं में लक्षित वृद्धि करती चाहिये । 

(स) मुल उद्योगों जैसे लोहा, स्पात, भारी रासायनिक पदाद 


घढाड जान 


जत्यादि की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जानी चाहिये। 
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'(ड) बतसान आंद्योगिक ढाँचे के दोपों को दूर करना चाहिये 4 
उपर्युक्त उद्देश्यों की ए्ि के हेतु कमीशन ने विकास योजना हें 
पृ्वेता का क्रम (ऑडर ऑक ग्रायारिटी) निम्न प्रकार रखा है 
(१) वर्तमान उत्पादक व॒स्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योगों जैसे 
जूट ड्योग एवं उपभोग्य बस्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योगों क 
पु उत्पादन शक्ति का उपयोग ; 

(४) उत्पादन वस्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योगों जैसे स्पात, 
सीमेंट, खाद, भारी रसायन, सशीच, कल्न पुर्जे इत्यादि की उत्पादन 
शक्ति का असार; तथा 

(३) जिन उद्योगों पर पूँजीगत व्यय पहले ही हो चुका है उनको 
पूरा करना । ह 

निश्चित उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न उद्योगों को पूर्व निधारिद 
5 पृव॑ता देने के लिये कमीशन ने उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभक्त 
. किया है--छुरक्षा संबंधी उद्योग, उत्पादक बरतुएँ निर्माण करने वाले 

उद्योग और उपसोग्य वस्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योग" सुरक्षा 
संबंधी उद्योगों पर स्वामित्व ओर प्रबंध राज्य का ही रहेगा। उनके 
सनज्नठन, प्रवंध, उत्पादन इत्यादि का संचालन सुरक्षा विभाग की 
नीति के अनुसार दी होगा । उत्पादक-बस्तुओं से संबंधित उ्द्योय 
जैसे स्पात, सीमेंट, खाद, कृषि के ओजार, डीसिल इंजन, विजर्ती: 
की सशीनरी, पम्प इत्यादि की हृपि, सिंचाई और विजली के विकार 
के लिये वहुद आवश्यकता होगी । केवल स्पात ओर सीमेंट के 
छोड़ अभी इन सारे उद्योगों की नींच मजबृत नहीं हें। ये देश में 
सफलतापृूवक चल सकेंगे यह असा निश्चित नहां हू। स्पाद, 
सीमेंट और खाद के उद्योग में, जो देश में अच्छी तरह स्थापिट 
' हो चुके हैं और जिनकी साँग निकट भविष्य में बढ़ने वाली हे, वृद्धि 
करनी चाहिये | अल्युमिनियम, भारी रसायन, रेल इंजन, कलपुड 
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ओर जहाजी निर्माण को भी श्रोत्साहन देना चाहिये । परन्तु मल 
ज्चीगों में सदसे अधिक जोर लोहे और रपात उद्योग के विकास 
पर देना चाहिये । इस समय उनमें जो उत्पादन होता है वह भी 
देश की आवश्यकता से कमर होता है। कृषि, उद्योग और यातायात 
के विकास के लिये तथा सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों के लिये लोहे भर 
स्पात की और भी अधिक आवश्यकता पढ़ेगी। अत: इस उद्योग 
को सर्वोच्च पर्वता देना जरूरी है। शायद पंचवर्षीय योजना के 
काल में स्वात का कारखाना उत्पादन करने की स्थिति तक न पहुंच 
सके, परन्तु फिर भी नये कारखाने के स्थापित करने के लिये प्रयत्न 
आरंभ कर देने चाहिये । 
आवश्यक उपभोग्य वस्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योगों 
जैसे कपड़ा, शक्कर, नमक, दियासलाई और साथुन की उत्पादक 
शक्ति देश की आवश्यकतानुसार हैं। परन्तु कच्चे माल की 
कठिनाइयों तथा अकुशल कारखानों के कारण वास्तव में श्रावश्यक 
उत्पादन होता नहीं हू। इन उद्योगों में नये कारखाने स्थापित 
न करके उनकी अमुविधाएँ ही दूर करना ठीक होया। कमीशन ने 
योजना के काल में इत उद्योगों के नये कारखाने स्थापित करने के 
विरुद्ध राय जाहिर की है। कच्चे माल की कमी दृर करके, नई 
मशीनरी के दारा उत्पादक शक्ति का विकास कर अलाभकारी 
कारखानों को पुनर्संगठित कर तथा आन्‍्तरिक प्रवन्ध को शास्त्रीय 
बनाकर इन उद्योगों की उत्पादक शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना 
चाहिये। वे उ्योग जो कम आवश्यक प्रकार की अथवा विलासिता 
की वस्त॒एँ बनाते है. जैसे रेडियो, बिजली के पंख, बायसिकिल 
इत्यादि उन्हें द्वितीय श्रेणी की पृषेता देनी चाहिये | परन्तु जिनमे 
पहले पँनी लगाई जा चकी है ओर लिनका भविष्य उच्घ्बल प्रतीत 
होता है, उन्हें विकास के लिये अवसर मिलना चाहिये। 
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बहुत बड़ा भाग कृपि, सिंचाई ओर विद्यन के विकास सें लग 
जायगा। इसलिये राश्य की ओर से उद्योगों में अधिक पँजी लगाये 
जाने का सम्भावना नहीं हू | राज्य आने वाले पाँच वर्षा" में उन्हों 

उद्योगों सें पुंजी लगायेगा जो पहले से ही आरन्भ किये जा चकेः 
या जिनका आरमभम्भ करता ओद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है । इससे स्पप्ठ है कि ऑद्योगिक केत्र में उत्पादन ब्रृद्धि 
का उत्तदायित्व वेंबक्तिक प्‌ जी पर ही रहेगा । योजना के व्देश्यों 
आर उसके आवश्यक नियमों के अन्तर्गत रहते हुए वेयक्तिक पंनी 
को उत्पादन व्रद्धि करने की स्वतंत्रता रहेगी । कमीशन का निश्चित 
सत है कि भारत के आर्थिक विकास के लिये बैयक्तिक साहस और 
राजकीय साहस दोनों ही आवश्यक हैँ । परंतु संयोजित अर्थ व्यव- 
स्था में वेयक्तिक साहस के स्वरूप ओर कार्य उसके वृतंसात स्वरुप 
ओर कार्य से भिन्‍न होंगे । उसे राष्ट्र की केबल आधिक नोति और 
सामाजिक उद्देश्य दी स्वीकार नहीं करने होंगे, परन्तु मजदूरों, पंजी 
लगाने वालों और उपभोक्ताओं के प्रति भी अपने कत्तेब्यों का 
पालन करना होगा । उसे राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य करना 
होगा तथा राष्ट्र के साथनों का सदुपयोग करना होगा। राब्य द्वारा 
निर्धारित नियंत्रण और नियमन में उसे पूर्ण सहयोग देता आब- 
श्यक्र होगा । राज्य को भी उद्योग ओर श्रमिक में पारस्परिक विश्वास 
ओर सहयोग का वातावरण निर्माण करना होगा मिसमें संयोजन 
के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्पादक साथनों का समुचित उपयोग 
हो सके। राज्य के पास पर्याप्त वंवानिक अधिकार भी होने चादिये, 
जिससे उद्योग को राफ्र-कल्याण की दिशा में अग्रसर करने में 
समर्थ हो सके । कमीशन से अपना निश्चित मत प्रकट किया है कि 
वेयक्तिक साहस के इस नवीन हप्टिकोश के बिना योजना सफल 
नहीं हो सकती। उत्पादन के उल्लिखित लद्च कमीशन ने 


रा 3पम 
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उद्योगों के अतिनिधियों से विचार विनिमय करके ही निर्धारित किये 
। ये लक्ष्य पूर्वता के क्रम के अनुसार ही हैं | उनके वारे में जाँच 

कर ली गई है । अनेक उद्योगों ने नई मशीनों के लिये आदेश दे 
दिये हैं और आशा की जाती है कवि उद्योग अपनी उत्पादन शक्ति 
का पूर्ण उपयोग करेंगे। 

योजना में औद्योगिक व्यवस्था का दूसरा भाग लोक लज्ेन्न 
( पब्लिक जेन्र ) माना गया है। ६ अग्रेल़् १९४८ को औद्योगिक 
नीति पर घोषित प्रस्ताव द्वारा उद्योगों में लोक-च्षेत्र और वेयक्तिक 
क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं । कमीशन ने इस प्रस्ताव के आधार पर 
अपनी नीति निश्चित की है। इस प्रस्ताव के अनुसार सैनिक 
सामग्री, अणु-शक्ति और रेल्न यातायात पर राज्य का स्वामित्व और 
प्रबन्ध रहेगा | कोयले, लोहे, स्पात और वायुयान निर्माण इत्यादि 
के विकास के लिये राज्य उत्तरदायी होगा । परन्ठु चदि राज्य उचित्त 
समझे तो वेयक्तिक पंजी का भी सहयोग ले सकेगा। उपयुक्त 
उद्योगों को छोड़कर अन्य सारा औद्योगिक क्षेत्र वेयक्तिक पूज्ी के 
लिए खुला रहेगा। परन्तु साथ ही सरकार ने ऐसे १८ उद्योगों की 
सूची घोषित की है जिन पर राज्य का नियंत्रण और नियमन रखा 
जा सकेगा और यदि किसी समय राष्ट्र हित की दृष्टि से उनका 
राष्ट्रीयकररणु आवश्यक होगा तो राज्य को उन्हें हस्तान्तरित करने का 
अधिकार होगा | हा _कीय नियंत्रण और नियमन मुख्यतया निम्द 
प्रकार के हो सकते 

(आओ) पेँजी निर्मेमन ( कैपिटल इश्यू ) नियंत्रण , “१ बा 

(वे) नये कारखानों के खोलने ओर पुराने कास्खानों के प्रसार 
का अनुज्ञापन,१६००7१०६ ४४० ई०८८४७ 


(स) आयात-निर्यात नियंत्रण तथा विदेशी विनिमय का 


वितरण ८एजपनए बट एकटोएन एकल ०५-०० ० १६४०० ७ोरे घ नाज्ज्ल 
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नियंत्रण प्रतिवं: नम ्््य्ट $ 
(ड) मूल्य नियंत्रण या अन्य प्रतिबंध | (४ 


पंचवर्षीय योजना में यह रपप्ट बता दिया गया हे कि राज्य के 
साधन सीमित होने के कारण राजकीय उद्योगों की संख्या बात 
कम होगी । परन्तु फिर भी देश के आशिक विक्रास की इप्टि से 
इन उद्योगों का विशेष महत्व है। सिंदरी का कृत्रिम खाद का कार- 
खाना, चितरंजन रेलचे इंजन का कास्खाना, केविल फेक्टरी तथा 
अन्य मशीन, कल पूर्जे इत्यादि के कारखाने इनमें मुख्य है। इन 
कारखानों में उत्पादक वस्तुएँ ही चनाई जायेगी, जिनसे न केबल 
वर्तमान कारखानों का विक्रास होगा, वरन नये उद्योग भी आरंभ 
किये जा सकेंगे। उद्योग केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य में ही रहेंगे । 
प्रदेशों में भी इसी प्रकार के उद्योग आरन्भ किये जायेंगे, जेसे मध्य 
प्रदेश में अखवारी कागज का कारखाना शोर मेंसर में नाइट्रोजन 
कृत्रिम खाद का कारखाना । 
वेयक्तिक उद्योगों का संयोजन और नियमन 
पंचवर्षीय योजना में ओद्योगिक क्षेत्र को राजकीय और वेयक्तिक 
विभागों में विभक्त कर ऐसी ओऔद्योगिक व्यवस्था का निर्माण करने 
का प्रयत्न किया गया है जिसके अन्तगेत दोनों विभाग एक दूसरे के 
पूरक की तरह कार्य कर सकें, दोनों में सामंजस्य, सहयोग ओर 
पारस्परिकता के सम्बन्ध बने रहें। जेसा कि ऊपर के विवरण से 
स्पष्ट है कि देश का औद्योगिक विकास अधिकांश में वयक्तिक उद्योगों 
पर ही निर्भर करेगा, अतः उन पर राजकीय नियंत्रण ओर नियमन 
रखना अत्यंद आवश्यक है ताकि भविष्य में उद्योग संपूर्ग अर्थ 
व्यवस्था के परक अंग वन सके । इसी इ्ट्ेश्य से कमीशन ने १६५६ 
उद्योग (विकास एवं नियंत्रण) विधेयक को जल्दी से जल्दी पास 
करने पर जोर दिया है। इस विधेयक के अनुसार कोई नी नया 
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कारखाना बिना राज्य की आज्ञा लिय स्थापित किया जो 
सक्रेगा ओर पुरा कारखान भी राजकीय आज्ञा के बंगर अपना 
प्रसार नहीं कए सका । राज्य आज्ञा देते समय यदि आवश्यक 


समक्त ता कारखान के स्थान, आकार इत्यादि के वार्रे जन शर्ते लगा 
सकेगा । यदि किसी ड्चाग या कारखाने में उलादन ओर किस्म की 
हास हो रहा ६, था वेस्ट: के मूल्य में धर हो रही दे, तो राज्य को 
उनकी जाँच करने का अधिकार होगा । गाज्य उत्त उ्योगों की भी 
साँच कर सकेगा जिनमें राष्ट्रीय महत्त बाले कच्चे माल का डप्‌- 
योग ही रहा दै; थी वे उद्योग जिनका प्रवन्ध हिस्सेदाण या डप- 
भोक्ताओं के दिता के विरुद्ध किया जा रहा 5 | विधेयक के अठुसार 
राज्य ऐसे उच्योगी का हच्तान्तरित कर सक्केगा, जिन्हे उसके 
विकास एवं नोर्ते सस्व॒न्धी अदिशा की पालन नहों किया दे | 
उपर्युक्त अधिकारा का उपयोग राज्य एक क्ेल्द्रीय बडे के करों 
करेगा, जिंसमें तीन सेल व्यापारिक, औद्योगिक एव शल्पिक अठ 
सब रखते होंगे। वर्ड आी-निर्गमन का निर्य॑त्रस्य भी कर सकेगा। 
हेश के सीमित साथनो के सदुपयोग तथा ओद्योगिक ऊैशलता में 
बरद्धि करने का ८ से थे अधिकार वई उपयोगी सिद्ध हग । 
उद्योगी का शप्ट्रव्यापा संयोजन आर नियंत्रण त्ी सफल दी 
सकता दे जब कि प्रत्येक उद्योग के आंतरिक भवन हैं लिए. अलग स॑. 
संगठन ही | शद्यक महत्वपूर्ण उद्यीग के लिये ऐसे संगठन की आवब- 
श्यकता हैं. जी उस उद्योग की संयोजित अं व्यवस्था में कार्व करत 
सार्गदशक सिद्ध दा सा: । संयोजित छत सिदार्मित 
के लिय राजकीय हस्तक्षेप इतनी महलपूरण नह! 
संगठन जा उद्योग के आंतरिक अतरन्व स॑ च्ड्त्पा 
उस स्तर, ओदोगिक कशलता इत्यादि में सघारकर सके। दस प्रकार 


का कुशल एव राप्ट्र दित में काल करने बाला संगठन ही जनसाधथा- 
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रण के हृदय में वेयक्तिक पजी के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकता 
है | कमीशन ने इस संगठन का साम विक्रास परिषद्‌ ( डेवलपमें: 
ऋाउन्सिल ) बताया है, जिसमें उद्योग, श्रम और शल्पिक प्रवन्धकों 
के प्रतिनिधि होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य करेगा । ये परिषद 
क्रेन्द्रीय वो एवं सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के अतिरिक्त 
उत्पादन के सच्य, प्रसामान्य कुशलता के स्तर, कुशलता ब्रद्धि के 
उपायों एवं उत्पादित वस्तु की बिक्री ओर वितरण के बारे में सिफा- 
रिश करेंगी। परिषद का काय क्षेत्र इतना व्यापक दे कि बह उद्योग 
की आय: सभी वड़ी समस्याओं की दृत कर सकेगी । परिपद की 
सहायता के लिए राज्य आवश्यक विशेषज्ञ एवं प्रवन्धक नियुक्त 
करेगा, ओ कुछ समय पश्चात्‌ विभिन्न उद्योगों के चारे में उत्पन्न 
उपयोगी ज्ञान ओर अनुभव प्राप्त कर लेंगे जिसका आगे चलकर 
राज्य उपयोग कर सकेगा। 


विकास के लिए पूजी 


आंद्योगिक नीति वाले प्रस्ताव के अनुसार जिन १८ उद्योगों को 
वेयक्तिक चषेत्र के लिए छोड़ दिया गया दे, उनके विकास के लिये कमोशन 
के अचुमान से लगभग १२५ करोड़ रुपग्रे की आवश्यकता होगी | यह 
व्यय योजना पर होने वाले कुल व्यय का ६७ प्रतिशत हैं। आँद्यो- 
गिक विकास का उत्तद्रायित्र अधिकांश में वेयक्तिक पूंजी पर 
छोड़ दिया गया हैं. इसलिये राज्य इस जचैच्र में अधिक पूंजी नहों 
ज्गायेगा। ओऔद्योगिक विकास पर होने वाले राजछीय व्यय का 
लगभग एक तिहाई भाग वैयक्तिक उद्योगों को प्रोत्साहन दैसे पर 
व्यय किया जावगा । इससे स्पष्ट है कि १६२५ करोड रूपये की 
पजी एकत्र करने के लिये चैग्रक्तिक उद्योगों की प्रायः सभी 
प्रकार के स्रोतों का आश्रय लेना होगा। कमीशन का अमुमान 
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है कि वैयक्तिक उ्योग आगामी पाँच वर्षों में लगभग ८०-६० करोड़ 
रुपये की पंजी शेयर इत्यादि के द्वारा एकत्र कर सक्ेेंगे। ओदो: 
गिक्र अर्थ-निगम ( इन्डर्ट्रियल फॉयनेन्स कारपोरेशन ) तथा उसी 
के ससान अन्य संस्थाओं के द्वारा भी १०-१५ करोड़ रुपये की पेली 
एकत्र की जा सकेगी। इतना होने पर भी कुछ ऐसे उद्योग बच 
जायेंगे, जिसके लिये पूंज्ञी विशेष प्रयत्नों के द्वारा एकत्र करनी 
होगी । उदाहरण के लिए कुछ ऐसे बड़े ड्योग होंगे जैसे इस्पात 
जिनसें एकमुश्त बहुत अधिक पंजी की जरूरत पड़ेगी अथवा ऐसे 
उद्योग जिनमें लाभ थोड़े ही समय में नहीं आरम्भ हो सकता 
जैसे जहाज निर्माण । इस प्रकार के उद्योग यदि राप्ट्र हित की दृष्टि 
से मल महत्व के हों तो राज्य को स्वयं अथवा अन्य अध-संस्याशों 
के द्वारा इनके लिए प॑ जी एकत्र करती होगी । 
कमीशन की राय में नये उद्योगों के लिये पृ. 
समस्या इतनी कठिन नहीं है जिदनी कि पुराने उद्योगों के लिये. 
मशीन व कल-एर्जें बदलने के लिये रुपया प्राप्त करने की है । युद्ध 
काल में मशीनों से काम तो ठुगुना या तिगुना लिया गया है, पर॑तु 
दृठ-फ्रट और नहें सशीन जमाने पर बहुत कम खर्च किया गे 
है। वद्धकाल का यह सव काम अभी वाकी पड़ा है। इसी वीच 
मशीन ओर कल पुर्जो' के दाम भी ठुगुने ओर तिगुने हो गये हैं. । 
इसलिए अब पुराने कारखानों की ट्ूट-फ्ूट ठीक कराने ओर नई 
तरीके की मशीन चैठाने पर पहले की अपेज्ना दुसुना ठिगुना व्यय 
होगा। जो कुछ धन कंपनियों ने इस कार्य के लिये चचाकर रखा था 
बह काफी नहीं है ओर उसमें से काफी भाग कारखानों में पूँज्ी के 
रूप में ले भी लिया गया हैं| इस कार्य के लिये लगभग १०५०-१४ 
करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी | यह राशि इतनी बड़ी है कि 
एक दो वर्ष. में ही एक्रत्र नहीं को जा सकती, इसलिये ४-७ वर्ष 
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में इसे बॉटना होगा। आयकर नियमों के अन्तर्गत अवक्तयण 
( डेप्रिसिग्रेशन ) पर जो रियायतें की गई हैं, इन्हीं से प्रोत्साहन 
पाकर उद्योगपति इस कार्य के लिए रुपया वचायेंगे। देश में उ्याग 
के विकास के लिए पी सीमित राशि में ही उपलब्ध हो सकेगी। 
अतः राज्य को पूँजी के निर्ममन ( कैंपिटल इश्यू ) पर नियंत्रण 
रखना आवश्यक होगा | अब तक इस नियंत्रण का नकारात्मकऋ 
कार्य ही रहा है। भविष्य में इस नियंत्रण के द्वारा पी संग्रह 
तथा उसके सह॒ुपयोग को प्रोत्साहन .मिलना चाहिय। उ्योग 
नियंत्रण विधेयक्र के कारण यह काय और भी सरल हो जायगा. 
क्योंकि उन्हों प्रम॑ इलों ( कम्पनियों ) की पंजी एकत्रित करने की 
आज्ञा दी जायगी, जिन्होंने केद्धीय बाई से काये आरम्भ करने 
की अनुक्ञा प्राप्त कर ली है । 

ओद्योगिकर अर्थ के उपयक्त विवरण से यह स्पष्ट है छि पत्नी 
की कमी देश के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी कठिनाई हे 
अत: कमीशन ने विदेशी पंजी का देश में स्वागत करने की स्पष्ट 
राय विशेषकर पंज्ञी के साथ देश में पूंजीगत माल, शल्पिक 
ज्ञान ओर एक्खक्नत् ( पेटेंटेंड ) उत्पादन क्रियाएँ भी उपलब्! 
ही सरकेंगी। यदि विदेशी पूँती लाभाथे ( इकट्ठा कैपिटल ) देश 
में लग सके तो आओद्योगिक विकास की दृष्टि से और भी अच्छा 
होगा इस आवार पर विदेशी पृजीपति पूंजी के अलावा देश में 
मशीन, कुशल अमिक एवं सुयोग्य प्रबंधक भी उपलब्ध कर देगे। 
परन्तु विदेशी लोग पूँजी तभी लगाने के लिये तेबार होंगे तब कि 
उचित लाभ के अतिरिक्त उन्हें उनके देश की लाभ भजने की 
सविधाएँ दी जायें, उद्योग की राज्य द्वारा हस्तान्तरित करने पर 
हानि प्रण का आश्वासन दिया जाय तथा देशी ओर विदेशी पी 
में कोई भेदभाव न किया जाय। अप्रेल १६४६ में तदविभयक 

प्र 
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घोषणा में प्रायः इन सभी वातों का विदेशी पेजी को आख्वासन दे 


दिया गया है। परन्तु विदेशी पूजी को देश में प्रोत्साहन देने के 
साथ-साथ कमीशन से यह भी बताया है. कि विदेशी पूजी का 
किन ज्षेत्रों में चिनियोग ( इन्वेस्टमेंट ) किया जाय । नवीन अक्तार 
, के ड्योगधन्धों या वे उद्योग जिनमें विशेष कुशलता: की- आवश्य- 
कृता है या जिन उद्योगों में माँग की अपेक्षा उत्पादन कम है और 
देशी पूंजी के सफल होने की आशा. नहीं है, में ही विदेशी पूंजी: 
का उपयोग किया जाना चाहिये। कमीशन ने देशी और विदेशी: 
पूँजी के संयुक्त उपक्रम ( ज्वाइन्ट इन्टरप्राइज़ ) को प्रोत्साहन देने 
की सिफारिश की है। परन्तु इस प्रकार के समझौते के लिये राज्य 
से अतुमत्ति आ्रप्त करना आवश्यक कर देना चाहिये। विदेशी 
वैयक्तिक पू जी के अलावा, विदेशी सरकारी अथवा. अथे-सरकारी 
अर्थ-संस्थाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं. विकास वंके और 
अमरीका के आयात-निर्यात वेंकर से भी. निश्चित. व्याज् दर पर: 


पूँजी लेना उचित होगा । 


ओशद्योगिक योजना की समीक्षा 


पंचवर्षीय योजना में ओद्योगिक विकास की नीति प्रधानतया 
अग्रेल १६४८ के ओद्योगिक नीति चाले प्रस्ताव पर आधारित है । 
इस श्रस्ताव की प्रष्ठभूमि तथा पंचवर्षीय योजना की प्रष्ठभमि में 
बहुत अंतर हैँ । प्रस्ताव घोषित होने के पूर्व राज्य की राष्ट्रीयकररस 
की नीति निश्चित नहीं थी । उद्योगपतियों को उसके वारे में अनेक 
अम तथा संशय थे। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विरोधात्मक मत 
प्रकट किये जा रहे थे। इस अनिश्चयात्मक वातावरण को शांत 
करने के लिये ही उक्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। फिर भी 
राज्य ने राष्ट्रीयरण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट था अ्रन्तिम निर्णय 
इस प्रस्ताव में नहीं किया था। देश के १८ महत्वपूर्ण उद्योगों के 
यप्ट्रीयकरण के वारे में राज्य ने पुन: विचार करने का आयोजन 
रखा है और यदि इसी वीच में राज्य आवश्यक सममे तो किसी 
उद्योग को हस्तान्तरित कर सकता हैँ । प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य 
ओवद्योगिक जगत सें विश्वास का वातावरण उत्पन्न करना था न 
कि देश के औद्योगिक विकास की कोई योजना बनाना। इसी 
कारण राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को विचाराधीन रखा गया था। परन्तु 
पंचवर्षीय योजना की प्रट्ठभूमि इससे विलकुल भिन्न हैं| योजना 
उदेश्य देश की अर्थ व्यवस्था की पुन: संम्धापित कर भविष्य 
के विकास के लिये नींच तैयार करना है। योजना का उद्देश्य अधिक 
उच्च हैं, उसका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हैं और देश का सवागीण 
आर्थिक बिकास उसका कार्यक्रम ६ैं। ओंद्योगिक नीति वाले 
प्रस्ताव को अक्षरश: स्रीकार कर उसके अनुसार बोनना की 
* ४ | 
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ओद्योगिक नीति निर्धारित करना उपयुक्त प्रतीत नहों होता । 
प्रस्ताव का ससविदा तैयार करते समय उद्योग को संयोजित अ्थ- 
व्यवस्था ( प्लान्ड इकॉनमी ) में काये करने की कोई कल्पना नहीं 
थी। यह खत: स्पष्ट है कि उद्योगों पर राजकीय नियमन और 
नियन्त्रण विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर किया जा सकता है--- 
डत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, मजदूरी की दर, पूरा रोजगार इत्यादि | 
ये सब उद्देश्य एकांगी होते हैं। संयोजित अर्थ-व्यवस्था में उद्योगों 
का स्थान ओर कार्य निर्धारित कर उन्हें विशिष्ट सहायता तथा 
उत्तर्धायित्व देना अधिक जटिल एवं सहत्वपूर्ण कार्य है। हमारा 
मत है कि योजनाकारों मे औद्योगिक नीति“ वाले श्रस्ताव को 
आधार सान कर औद्योगिक संयोजन के कार्य को अधूरा छोड़ 
दिया है। प्रस्ताव के अनुसार भी राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर पुनः 
विचार किया जाना चाहिये था। राष्ट्रीयकरण के प्रति देश का 
इृष्टिकोश कोई स्थिर एवं अपरिवर्ते3शशील विचार नहीं है। जन 
जागृति, आर्थिक परिवर्तेन, शासन व्यवस्था के सुधार और वैयक्तिक 
पूँजी के व्यवहार का राष्ट्र के दृष्टिकोण पर गस्भीर प्रभाव पड़ता 
है। गत तीन वर्षों में हुए इन परिवतेनों तथा आगामी पाँच वर्षों 
में सम्भावित परिवतेतनों को ध्यान सें रख कर योजनाकारों को 
राष्ट्रीयकरण के विषय पर पुनर्विचार करना चाहिये था। प्रश्न उठ 
सकता है कि राज्य ने पस्ताव के द्वारा अपने आपको एक निश्चित 
नीति से वॉँध लिया था और उसमें परिवर्तेन करना संभव नहीं 
था। परन्तु कोई भी मंत्रि-मंडल अथवा उसके दछारा संचालित 
राज्य शासन आगामी मंत्रि-मंडल को किसी नीति से बाँध नहीं 
सकता है | एक ही राजनैतिक दल द्वारा संचालित राज्य शासन की 
नीति समय ओर परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। क्या 
साजनैतिक क्षेत्र में ऐसा नित्य नहीं होता है ? तो फिर आर्थिक ज्षेत्र 


खत 
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में वयक्तिक प्‌ जीपति नेतिकता या स्थायित्व के माम पर किसी 
ज्य-शासन को एक स्थिर नीति से कैसे वॉव सकते हैं। 

ओंद्योगिक नीति बाले श्रस्ताव को नीति का आधार 
मानने के कारण योजनाकारों को देश का ओद्योगिक विकास 
अधिकांश में वैयक्तिक पूंजी के हाथों में ही छोड़ना पढ़ा है। 
एक स्थान पर योजना में लिखा है, “राज्य के सीमित साधन 
होने के कारण बह उद्योगों में विशेष पूजी नहीं लगा सकेगा। 
अत: योजना के काल में ओद्योगिक उत्पादन की वृद्धि का उत्तर- 
दायित्व बहुत कुछ वैयक्तिक पूंजी पर ही रहेगा और योजना के 
सुख्य उद्देश्यों एवं नियंत्रणों को मानने के पश्चात उसे अपना काय 
करने की खतंत्रता रहेगी।”% इससे स्पष्ट है कि देश का ओद्योगिक 
भविष्य वेयक्तिक पृ जी पर ही निर्भर करेगा | वेयक्तिक पृ जी किसी 
भी उद्योग के विकास सें आगे कदस तभी उठाती है. ज़ब कि उसे 
निकट भविष्य में उस उद्योग. से लाभ की आशा रहती है । परन्तु 
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश में उद्योगों से थोड़े ही समय में 
ज्ञाभ की आशा करना या कुछ समय के पश्चान लाभ की ऊँची 
दर प्राप्त करना, देश के आशिक विकास को सोकना है । देश का 
इतिहास चताता हैं कि हमारे यहाँ के उद्योगपति अधिकांश में लाभ 
से ही प्रेरित होकर साहस करते है। ऐसे उ््योगपतियों से आधो- 
गिक विकास की आशा करना वास्तविकता से दूर हटला है € | 
कृपि ओर उद्योग दोनों ही ज्षेत्रों में वेचक्तिक पूं जी पर विकास का 
उत्तरदायित्व रखा गया है। परन्तु इन दोनों जेत्रों में अंतर है । 
कृपि क्षेत्र में राज्य की ओर से योजनाएँ आरंभ की जायेगी आर 
उनको कार्यान्चित करने के लिये साथन उपलब्ध करने की लिम्मेदारी 


४ “पिख्वर्षीय योजना, प्रष्ठ १४२ | 
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राज्य पर ही होगी । अतः वाह्म परिस्थिति सें छुछ भी परिवर्तन हों, 
इन योजनाओं पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु ज्योग के 
त्ेत्र सें यह स्थिति नहीं है। केबल लोक ज्षेत्र ( पब्लिक सेक्टर ) में 
ही राज्य, उद्योगों के लिये प्‌ जी, मशीन, कच्चे माल इत्यादि का 
प्रबंध करेगा | वेयक्तिक ज्ेन्र में स्वयं -उद्योगपतियों को ही अपने 
साधनों पर निर्भर रहना होगा । वेयक्तिक उद्योगों के साधन तथा 
उन साधनों की पूर्ति को प्रसावित करने बाली वातों के बारें में 
आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । अत: वेयक्तिक्‌ उद्योगों की विकास 
योजनाएँ कहाँ तक व्यावहारिक है और वे सफल हो सकेगी या नहीं, 
यह कहना वड़ा कठिन है। सबसे पहले पजी की आवश्यक्रता 
होगी। राज्य के लोकक्षेत्र के लिये पंजी एकत्र करने के. पश्चात 
वेयक्तिक क्षेत्र के लिये कितनी पूंजी वच रहेगी इसका अमुमान 
लगाना संभव नहीं है । बैयक्तिक उद्योगों को पर्याप्त मशीनें, कल- 
पुर्जे ओर कच्चे माल मिलने पर भी उनकी योजनाएँ नि्भर करती 
हैं। एक ओर राज्य उद्योगों में अधिक प॑ जी लगाने की स्थिति में 
नहों है ओर उद्योगों के विकास को वेयक्तिक पजी के हाथ में 
छोड़ दिया गया हैँ; दसरी ओर राज्य लोक क्षेत्र को संचालित 
करने के लिये वाजार से पंजी और कच्चे माल को पहले हस्तान्तरित 
कर लेगा ओर साथ ही वह चेयक्तिक पंजी को संयोजित व्यवस्था 
में संचालित करने के लिये विभिन्न नियंत्रणों ओर नियमतों का 
उपयोग करेगा | इस व्यवस्था में वेयक्तिक पं जी को कितने साधन 
उपलब्ध होंगे ओर उसमें औद्योगिक विकास के लिये कितना 
उत्साह और साहस बाकी रहेगा, यह कहना कठिन है। बोजना में 
ओद्योगिक विकास अनेक अनिश्वयात्मक वातों पर छोड़ दिया 
गया है। यदि राज्य स्पात, कोयला, वायुयान निर्माण की तरह कुछ 
ओर बड़े उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता 
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तों औद्योगिक विकास इतना अनिश्चित न रूता तथा विकास 
को गांत भी तेज रहती ) गत दस वर्षो का इतिहास वेवब्तिक पं जी 
की असफलताओं का लेखा है। उसने किस प्रकार जनता की 
कठिनाइयों से ल्ञाभ उठा कर देश को हानि पहुँचाई है, यह भारत 
के आथिक इतिहास का काला प्रष्ठ ही है। अतः राष्ट्रीय जीवन के 
आधथक ज्षेत्र में यदि जन कल्याण के सिद्धान्त को वास्तव में 
विधान के अनुसार चरिता्थे करना है. तो लोक जेत्र ( पब्लिक 
सेक्टर ) की परिधि और भी अधिक व्यापक करनी चाहिये । 
यओजना के अन्तर्गत देश की अथ व्यवस्था दो भागों में चिभक्त 
की गई हे--लोक क्षेत्र और जैयक्तिक क्षेत्र | देश का शासन संघीय 
अकार का होने के कारण उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और उप- 
थओग का अधिकार विकेन्द्रित करना आवश्यक होगा। ऐसी अचस्था 
में राटव्यापी संयोजन नीति में साम्य ओर समानता तभी ञआ्रा सकती 
जब कि लोक ज्षेत्र ओर वैयक्तिक ज्षेत्र में संपण सम्बद्धता रखी 
जाय । कुछ थोड़े से उद्योगों की छोड़कर प्राय: सारा शद्योगिक 
५ ओर छपि ज्षेत्र बैयक्तिक पँजी के अधिकार ओर संचालन में रदेगा। 
ऐसे अनेक अवसर आ सकते हैं जब कि केन्द्रीय संवोज्क समिति 
वेयक्तिक पंजी की नीति की नियंत्रित करन में समर्थ नद्ठा सके। 
कन्‍्द्रीय समिति वेयक्तिक ज्षैत्र पर कितना नियंत्रण रुख सकती है, इसी 
बात पर संयोजन की सफलता निभर रहेगी। मिश्रित अर्थ व्यवस्था 
के अन्तगंत जिसमें वड़ा चैत्र वेयक्तिक पंजी के अधिकार में छोड़ 
दिया गया हैं, योजना तभी सफल हैं। सकेगी, जब कि दोनों न्नत्रों 
की नीति ओर संचालन में समता ओर पारस्परिकता बनी रह । इस 
प्रकार दोनों क्षेत्र अन्योन्यावलम्वी हैं | देश में साधन कम हे और 
'दोनों ही ज्ञेत्रों में उनके लिये मॉग है। यदि एकच्चेत्र ने साथन 
अधिक ले लिये तो दूसरे के लिये कम बच रहेंगे। अनेक बार ऐसी 
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स्थिति खड़ी हो सकती है, जब कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के परक न 
होकर प्रतिस्पर्धी की तरह आचरण करने लगें। हमारे विचार से 
योजना में इस प्रकार की स्थिति के लिये कोई प्रवंध नहीं किया 
गया है, वरन्‌ मिश्रित अर्थे-व्यवस्था की उपादेयता. सिद्ध करने के 
उद्देश्य से योजनाकारों ने कहीं-कहीं दोनों पत्तों की. प्रतिस्पर्धी कीः 
स्थिति में ही कल्पना की है; जैसे योजना में एक स्थान पर लिखा 
है कि “म८ ६एछ०0 ३९८०८०४५ जग 200 7072ए८:, 7८ एक/८४-- 
पहंगा 200एशाःपा6005, 767९ एसी] 96 ॥एशटः005 9०75. 
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अविकसित अथे-व्यवस्था का राज्य द्वारा तेजी से विकास करने 
की योजना में राष्ट्र के सीमित साधनों का विभिन्न आशिक क्रियाओं 
में समुचित विनियोग वहुत महत्व रखता है। साधनों का विनियोग ,/ 
इस प्रकार किया जाना चाहिये कि जिससे कुछ समय पश्चात्‌ राष्ट्र 
की अर्थ-व्यवस्था में खत: विकसित होने की शक्ति आ जाय। 
भारत के साधन सीमित हैं, अत: उनका विनियोग राष्ट्र की डला- 
दन शक्ति और शैल्पिक कुशलता की नींव मजबूत करने के लिये 
होना चाहिये, अर्थात्‌ संयोजन के प्रारंभिक काल भें उलादुक 
वरतुओं और मूल उद्योगवंधों के विकास पर हमासा अधिक जोर 
रहना चाहिए। वास्तव में देश के सासने इसके दो मार्ग हँ--अ्रथम 


(>रमलपलन-प८ न 


सागे के अनुसार हम सीमित साथनों का डपयोग डपभोग्य, 
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'बस्तओं की उत्पादन वृद्धि के लिये करें ताकि वढ़ती हुई जनसंख्या 
की आवश्यकता की पर्ति हो सके, दूसरे सार्गे के अनुसार सीमित, 
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सोचियट संयोजन की ओर जच हस दष्टि बालते हैं तो ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि हमारे योजनाकारों ने बहाँ के संबोजन की सुख्य 
आव की अबहेलना ही की हैं । सोवियट योज॑नाओं में सबसे अधिक 
जोर मशीन, कल-पुर्जे, खनिज पदार्थ और विजली के निर्माण पर 
ही दिया गया था। हो पंचवर्षीय योजनाओं 'नाओं बे के द्वारा रूस ने ओद्यो- 
गिक विकास की नींव इतनी मज़बूत और व्यापक वना दी थी कि 
आगे चलकर उद्योगों का अधिक सरलता से विकास होता चला 
गया । देश की उत्पादन शक्ति एक बार वढ़ जासे पर उपभोग्य 
वस्तुएँ निर्माण करने वाले उद्योगों का विकास करना कठिन नहीं 
होता है | परन्तु कमीशन ले इस दीवकालीन इृष्टिकोस - को खीकार 
नहीं किया हैं | चरव इस समय देश की अथ-व्यवस्था में जो संकट 
उपस्थित हैं उसी को दर करने की ओर उसका चिशेप ध्यान रहा 
है। इसके चजाय उसे चतसान संकद को कुछ समय के लिये ओर 
बहन करने के लिये तैयार रहना चाहिए था, और भविष्य के विकास 
के लिए पृ जीयद बच्तुओं ( कैपिटल शुड़स ) के निर्माण के लिये 
” मल उ्योगों का चिंकास करता चाहिये था । सिंचाई था लोहा ओर 
स्थात इस दोनों सें से किस पर अधिक जोर दिया जाय ? खनावतः 
दीघेकालीन दृष्टि से लोहे और स्पात को पूर्वेता देना अधिक उचित 
होगा. क्योंकि सिंचाई के विकास में सबसे वड़ी वाधा लोहे और 
स्पात के सामास की कमी हैं । हो सकता हैं लोहे ओर स्पात को 
पूर्वता देने के कारण छुछ समय के लिए सिंचाई का विकास कुछ 
धीसो राति से हो, परन्तु एक वार लोहे ओर स्पात का सासान देश 
सें बनना आरंभ होने पर सिंचाई का विक्रास काफी तेजी से किया 
ज्ञा सकता है। यदि सारे प्रश्न को हम दीवेकालीन चृष्ठि से देखें 
सो सालूम होगा कि देश की कृपि का विकास भी निममाणकारी 
( कुन्स्ट्रक्शनल ) वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर है। कमीशन 


है 
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से कृपि ओर उद्योग के इस महत्वपर्ण संबंध पर श्रधिक विचार 
नहीं किया मालूब होता है। उसने ऋपि छी समस्याओं को ऋपि के 
हष्टिकोश से ही सुलमकाने की कोशिश को है । इसीलिए कि और 
इ्च्योग में सामझजस्य प्रतीत नहों होता ओर ओद्योगिक विक्रास की 
अबहेलना की गई प्रतीत होती हैं | 
योजना के प्रथम भाग को कार्यान्त्रित करने के लिए १४६३ 
करोड़ रुपये में से ११२१ करोड़ रुपये आन्तरिक ज्षेत्रों से प्राप्त किए 
ज्ाएंगे। वाकी के ३७२ करोड़ रुपये विदेशी सहायता के रूप में 
आप्र करने की आशा की गई है। ६६ करोड़ रुपये स्ाद्यान्न के रूप 
पहले ही अमेरिका ने देने का निर्णय किया है और १३ करोड़ 
रूपये कोलस्यों योजना के अन्तगंत आस्ट्रेलिया और कनाश मे 
मिलने का आश्वासन मिला है । २६० करोड़ रुपयों की विदेशों से 
आर सहायता मिलने की उम्मीद है । यदि यह सहायता विदेशों से न 
मिल्ली तो स्टर्लिड्डा पावनों का उपयोग किया जायबगा। योजना का 
दइसरा भाग नितांत विदेशी सहायता पर निर्भर करता हे। इसके 
लिए ३०० करोड़ रुपये विदेशी पंजी की आवश्यकता होंगी। १5 
प्रकार योजना के दोनों भागों की कार्यान्त्रित करने के लिए ११२८५ 
करोड़ रुपये की देशी पंजी होगी ओर:६७० करोड़ रूपये विद्ेशी 
पंजी के रूप में आने चाहिये। अभी तक केबल ८० करोड रपये 
विदेशों से मिलने का आश्वासन मिला हैं । ४६५ करोड रपये 
अभी विदेशों से ओर मिलने चाहिये। इन आंकड़ों से यह स्पप्द 
डई कि योजना का लगभग आवबा भाग विदेशी सहायता पर निभर 
करता है । विदेशी सहायता मिलती है या नहीं, बद्धि इस प्रश्न को 
छोड़ भी दिया जाय तो स्वभावतः प्रश्न उठता .थै : क्या विदेश 
सहायता लेना देश के हित में होगा ? कोई भी राष्ट्र आज 
अन्तर्यप्ट्रीय वातावरण में दूसरे राप्ट्र को सहायता किसी निश्चित 
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उद्देश्य से देता है। उसके साथ कुछ शर्तें लगी रहती हैं जो कजे 
' लेने वाले राष्ट्र की राजनैतिक या आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए घातक 
सिद्ध होती हैं | भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों का इतिहास 
इस वात का साक्षी है कि विदेशी पूंजी राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था 
को शक्ति प्रदान करने के वजाय उसे अन्दर से कमज़ोर ही वनाती 
हैं। एक बार विदेशी पूंजी के देश सें पैर जम जाने के वाद डसे 
हटाना या निष्किय करना वड़ा कठिन होता है। छिंतीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ अमरीकी सहायता का इतिहास भी ग्राय: यही सिद्ध 
करता है। अतः विदेशी सहायता स्वीकार करने के पूर्व हमें उसके 
सम्भावित राजनैतिक और आर्थिक परिणामों पर विचार कर लेना 
चाहिये तथा पूरी सतकता से काम लेना चाहिये । हमारे विचार से 
कमीशन ने देश को राजनैतिक खतन्‍्त्रता प्राप्त हो जाने के कारण 
विदेशी पूंजी के उपयुक्त पक्त पर इतनी सतकता से काम नहीं लिया 
हैं । इसीलिए उसने वैयक्तिक आधार पर विदेशी पूंजी का स्वागत 
किया है तथा देशी ओर विदेशी पंजी के गठवन्धन को प्रोत्साहन 
दिया है | इस प्रकार की विदेशी पंजी से देश की वे ही खतरें खड़े 
हो सकते हैं जो किसी समय ओपनिवेशिक चेत्रों में हुये थे। यदि 
हमें विदेशी सहायता की जरूरत पड़ती ही है तो उसे वैयक्तिक 
आधार पर न लेकर विदेशों की अर्थ-संस्थाओं अथवा राजकाय 

संस्थाओं से निश्चित व्याज़ की दर पर लेना चाहिये। यद्यपि भारत 
सरकार को अपनी विदेशी पंजी सम्बन्धी नीति घोषित किये लगभग 
तीन वर्ष हो चुके हैं परंतु विदेशी पूंजी अभी कोई विशेष राशि में 
नहीं आई है। इसका कारण राज्य की नीति नहीं, परंतु विदेशी 
पंजी के पिछले इतिहास से उत्पन्न सशंक एचम्‌ सतक जनसत है । 
हस समय भारतीय उद्योगों की सबसे वढ़ी आवश्यकता पूंजीगत 
वस्तुएँ, शैल्पिक श्रम और औद्योगिक कलाविदों की हैं। कमीशन 


ओद्योगिक योजना की समीक्ता ६० 


ने आशा व्यक्त की है कि यदि वैयक्तिक पंजी को अवसर त्िया 
गया तो ये सुविधाएँ खत: ही प्राप्त हो जाएँगी | परंत हमास मद 
है कि विदेशी पंजीपति ये सुविधाएँ देकर कभी उस परिस्थिति को 
समाप्त करना नहीं चाहेंगे जो उनकी देश में आवश्यकता ओर 
अस्तित्व बनाये रखने में सहायक हे। फिर कमीशन ने बह 

स्पष्ट लिख दिया है कि भारतीय एवं विदेशी पंजीपतियों के सम- 
मौते में भारतीय श्रमिक ट्रेनिंग, औद्योगिक कला ओर प्रच॒न्ध के 
चारे में कोई निश्चित शर्ते नहीं रखी जा सकेगी, इससे स्पप्ठ है कि 
हमें विदेशी पूंजीपतियों की शर्तों के अनुसार ही पंजी स्वीकार 
करनी होगी। हम देशी पंजी की रक्षा के लिए देशी और विद्ेश्वी 
यूंजी सें भेदभाव नहीं कर सकेंगे । विदेशी पूंजी पर अर्जित लाभ 
विदेशों को भेजा जा सकेगा। दूसरे शब्दों में विदेशी पूंजी का 
लाभ देश के पंजी निर्माण कार्य में सहायक नहीं होगा । हो सकता 
है यह लाभ धीरे-धीरे भारतीय उ्योगों में न लगकर देश के व्यापार 
में लग जाय और देशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा करने लगे। योजना 
में इसे रोकने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं बताया गया हैँ । योजना 
की विदेशी पंजी सम्बन्धी नीति भारव सरकार द्वारा घोषित अग्रलत 
१६४६ के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसकी विशद विवेचना ग्वतन्त्र 
अध्याय में की गई हे। 


ओद्योगीकरण ओर विदेशी पूँज़ी 


देश के उद्योगपति, राजनीतिक विचारक तथा अर्थशात्री 
अब तक “विदेशी पूँजी के शोपण तथा प्रतिस्पर्धा के पक्ष पर ही 
विचार करते रहे हैं | भारत की राजनैतिक तथा आधिक पराधीनता 
के कारण इस प्रकार की विचारधारा सखासाविक भी थी। विदेशी 
पूंजी के इतिहास से हमारे देश का गत डेढ़ सी वर्ष का इतिहास 
वैंथा हुआ है । ब्रिटिश साम्राज्यशाही का वास्तव सें मुख्य उ्देश्य 
भारत को केवल राजनैतिक रुप से परतंत्र बनाकर रखने का नहीं 
था। गत डेढ़ सौ वर्षो" में त्रिटिश शासकों ने भारत को शोषण का 
क्षेत्र चनाये रखा। प्रारम्भ सें लगभग ७० वर्ष तक भारत से कच्चा 
माल इंग्लेंड के कारखानों के लिये खींचा गया और पक्का माल 
भारत के बाजारों सें लाकर वेचा गया। इस दोहरे शोषण के क्रम 
में विदेशी पंजी का पूरा हाथ था और त्रिटिश सरकार का उसे 
पूर्ण प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्राप्त था। यह क्रम लगभग ७० वर्ष 
तक चलता रहा। परल्तु इंग्लेंड के बड़े ड्योग-धंधे प्रसार की सीमा 
तक पहुँच चुके थे। वहाँ अनेक आर्थिक कारणों से औद्योगिक 
लाम की दर में कमी आने लगी थी और अंग्रेज पंजीपति ओपनि- 
वेशिक देशों के नये उद्योगधंधों से लास उठाने के लिये लालायित 
थे ।& साथ ही इंग्लैंड का जहाजरानी पर दूर-दूर देशों में प्रभुत्व 
स्थापित हो चुका था। औपनिवेशिक देशों के नागरिकों की माँग 
भी लगातार जोर पकड़ रही थी कि राष्ट्रीय उद्योग-धंधों का विकास 
करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः विदेशी पेजी का जो. अब - तक: 


इनसाइकलोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, भाग ५-६, पृष्ठ ६८ | 
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आंद्योगीकरण आर विदेशी पँली 


केवल आयात-निर्यात व्यापार में लगी हुई थी, रूप बदला । बड़ी 
तीत्र गति से भारत में ही विदेशी पंजी के आधार पर नये उद्योग- 
धंधे आरम्भ किये गये । रेल, कोयले, चाय, जूट इत्यादि के उ्योग 
विदेशी पूँजी अठुल मात्रा में लगाई गई । विशेषज्ञों का अनुमान 
है कि ब्रिटिश शासन में देश में लगभग १००० करोड़ रुपये की. 
विदेशी पू जी सरकारी तथा अथ सरकारी कामों में लगी हुई थी तथा 
लगभग १००० -करोड़ की व्यापारिक कामों ओर उद्योग-बंथों में 
लगी हुई थी ।# इन उ्योगों के द्वारा करोड़ों रुपया अतिवर्ष ओद्यो- 
गिक लाभ के रूप में त्रिटेन ओर अन्य देशों को जाता रहा है । 
इतना ही नहीं विदेशी प॑जी द्वारा सद्ठित उद्योगों के कारण वास्तव 
में राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में वाथा ही पड़ी है। अतुल पंज्ी. 
उत्तम संदड्रठन तथा सरकारी संरक्षण के कारण वे सदा ही शक्तिशाली 
रहे और देशी उद्योग-धंधों से प्रतिस्पर्धा करते रहे । इस सम्बन्ध में 
आरम्भ से ही भारतीयों का विरोध रहा तथा महामना मालवीय 
जी ने १६१८ में इन्डस्ट्रियल कमीशन के समन अपने विचार प्रकट 
किये थे || १६२४ में फिर विदेशी पूंजी समिति ( एक्स्टनेल 
कैपिटल कमेटी ) के भारतीय सदस्यों ने अपनी सम्मति प्रकट की 
' कि भारतीय उद्योगधंधों का विकास विदेशी पूं जी की अपेक्षा भार- 
, तीय पंजी की सहायता से ही किया जाय | भारत को बिद्देशी 
पजी के इतने कट अनुभव है कि देश में पृ जी की कमी होते हुये 
भी सलाहकार योजना वोड ( ऐडवायज़री प्लानिंग बोड ) ने अपनी 
रिपोर्ट में विदेशी पूजी के सम्बन्ध में लिखा था कि “झओद्योगीकरण 





+ इंडस्ट्रियल फायनेन्स' नेशनल प्लानिंग कम सीरीज, पृष्ठ २१४८ |, 
| इन्डल्ट्रिवल कमीशन की रिपोर्ट श६१८। 
| खसूनल केपिय्ल कमेटी की रिपोट! २६२४ | 
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५ भारत का ओद्योगीकरण 


के लिये देश में ही पू जी भ्राप्त हो सकेगी और उद्योगवंधों के संचा- 
लन के लिये विदेशी पंजी की प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता नहीं 
होगी । निस्संदेह औद्योगिक कलाबिदों और पे जीगत माल की 
आवश्यकता होगी । परन्तु उपयुक्त कार्यो' के अतिरिक्त विदेशी पे जी 
को स्थान नहीं देना चाहिये, क्योंकि विदेशी पूजी के एक चार 
जस जाने के वाद उसे उखाड़ना कठिन कार्य हो जाता हैं |? 
उपयुक्त णेतिहासिक कारणों के अतिरिक्त विदेशी पंजी के 
विरोध के कुछ सैद्धान्तिक कारण सी हैं। अनेक अवसरों पर तथा 
अनेक व्यक्तियों द्वारा इस विरोध का प्रदर्शंत किया गया है। संतेष 
में थे इस प्रकार हैं :--- 

(१) किसी भी उद्योग को सरकारी रक्षण देने पर भारत के 
सागरिकों को वलिदान करना होता हैं । अन्य देशों के लाभ के लिये 
भारत यह वलिदान करने को तेयार नहीं है | यदि रखित उद्योग सें 
भारतीय पृ जी लगी हो तो उसका लाभ भारत में ही रहेगा, परन्तु 
विदेशी प॑ जी होने पर इस प्रकार के ओद्योगीकरण का लाभ 
विदेशियों की ही होया | 

-(») विदेशी पूं जीपति अधिकतर भारत की राजनेतिक प्रगति , 
सें बाधा उपस्थित करते है । यदि उन्हें लगातार राष्ट्र के आर्थिक 
जीवन में ऊपर उठने दिया गया तो राष्ट्रीय खतस्त्रता के लिये थे 
धातक हो सकते 

-(३) बिदेशी उद्योगपति भारतीयों को कलाकौशल में ट्र निंग 
प्राप्त करने की सबिधा नहीं देते | फलत: औद्योगीकरण से जितनी 
रोजगार -में वृद्धि ओर द्व निद्ग की सुविधा होनी चाहिए, वह 
नहीं होती । 


» 'ऐडवायजरी प्लानिंग दो की रिपोर्ट! १६४७, पृष्ठ १७ । 


ओंद्योगीकरण और बिदेशी पंनी ६४ 


__(४) राष्ट्रका आर्थिक विक्रास तभी सम्भव है 


आर्थिक साधनों का ओद्योगिक उपयोग देंश में ही देश की प जी 
क्र 


के ढारा हो ओर लाभ देश में ही रहे | इस प्रकार के ओद्योगीक 
से ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है और तभी यार के सीवन- 
स्तर में उन्नति हो सकती है | 

5 (४) विदेशी पूं जी देश में अदृश्य प्रवेश्य (इनविजिवल पट) 

के समान है ओर उसका प्रभाव व्यापार, विनिमय नथा चला 

पर पड़ता है | बदि विदेश से पजी अधिक सात्रा में उधार ली 

गई तो उसका देश के चलार्थ, उवार-म्रहण तथा व्यापार नीति पर 
अहितिकर प्रभाव पढ़ेया । 
राष्ट्र की आर्थिक अविश्यकताएँ 

गत १५० वर्षों के विदेशी पूंजी के कट अनुभव के बावजूद 

भी देश को विदेशी पूँ जी की आवश्यकता है । उत्पादन की कमी, 

बढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्यान्न के वितस्ण में असामाजिक नरीकों 

के उपयोग के कारण खाद्यसामग्री के लिये हसारी विदेशों पर 


बज 


निर्भरता बढ़ती जाती हैं। इस धनराशि को विदेशी विनिमत्र 
अधिकतर डालर और पोंड में चुकाना होगा। इसके श्निरिक्त 
अनेक कृषि ओर ओद्योगिक विकास योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिये अतुल धनराशि की आवश्यकता होगी। देश की कितनी 
पँँनी की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाना कठिन हैं; 
क्योंकि पूं जी सम्बन्धी आवश्यकता निश्चित बजनाओं, उनको 
कार्यान्वित करने की गति, वर्तमान तभा भविष्य में होने बाली 
देश की आर्थिक क्षमता इत्यादि पर निर्मर करती है । थे सभी बातें 
ध्रभी अनिश्चित हैं । अतः कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता । फिर भी विभिन्न योजनाकारों ने झिसनों पृ जी की आवश्य- 
कता का अनुमान लगाया है उसे मद रूप में नीच दिया जाता £-- 
५, 
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ओद्योगीकरण ओर विदेशी पूं्ज ६५ 


उपयुक्त योजनाओं के किसी भी अनुमान को सान लिया जाय 
सो स्पष्ट प्रतीत होता है कि देश के आगामी दस या पन्द्रह वर्षो में 
बहुत बड़ी मात्रा में पजी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या यह राशि 
देश में प्राप्त हो सकती है? क्‍या विदेशों से उधार लिये बिना 
अपनी आवश्यक्रता की पूति कर सकते हैं ? देश में एक बिचार- 
धारा दे जिसके मताजुसार हमें विदेश से सहायता लेने की आवश्य- 
कऋता नहीं हैं | हम अपनी पँज्री की आवश्यकता को कुछ आंशों में 
बटा सकते हैं और कुछ मितव्ययिता से अपना कार्य कर सकते है । 
डस प्रकार के विचारक निम्न युक्तियों आर सुझाव रखते है :-- 
(१) वाहर से पूँज्ञी उधार लेने के पूरे हमें देश में उपलब्ध पंनी 
का अनुमान लगा लेना चाहिये। दुर्भाग्य से देश में आशिक आंकड़े 
इतने कम ओर अपूर्ण हू कि उनके आधार पर आओद्योगिक्त विझास 
आर उसके लिये भत्रिष्य में उपलब्ध होने वाली पर्जी का अनुमान 
'ज्ञगाना सस्मव नहों है । निस्संदेद पोस्ट आफिस सेचिंग्स बंक, वक 
में संचित पूंजी अथवा वीमसा कम्पनियों में चुक्राये हुसे प्रव्याज्नि 
( प्रीमियस ) से मान हो सक्कता है, परन्तु वस्तुस्थिति का धान 
नहां ही। सकता क्योंकि देश सें अतुल असंचित घन (दा £दग ) 
। अनेवा राजनेतिक अथवा आधिक कारणों मोर सामालिक 
दरीति-रिवाजों के कारण यह घन आद्योगिक विक्रास के क्षिए प्राप्त 
नहीं हो सका। देश में यदि अऊुकूल घ्रार्थिक्त और राजनेतिक 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय ओर आधिक विकास की विश्वसनीय 
योजनाएँ कार्यान्वित की जाये तो यह असंचित धन उपलब्ध हों 
सकता है । 
(२) उद्योग-धंवों के विकास में तीन कामों के लिये पूंजी की 
आवश्यकता पड़ेगी--मशीन, कलपुर्णे इत्यादि खरीदने के लिए, ऋच्चे 
माल के लिये और तीसरे मजदूरी इत्यादि चुकाने के लिए | विदेशी 


ध्ट्य भारत का औद्योगीकरण 


पूँजी की सबसे अधिक आवश्यकता सशीन और कलपुर्जों के आयात 
में पड़ेगी । परन्तु ज्यों-ज्यों हमारे देश में विकास योजनाएँ सफल 
होती जायगी, पूंजीगत माल का आयात्त भी कम होता जायगा, 
क्योंकि धीरे-धीरे हमारे देश सें ही पंजीगत माल का निर्माण होने 
. क्गेगा। साथ ही विदेशों से हमें व्यापार संधियां करके जहाँ तक 
हो सक्रे नियांत के बदले में ही मशीनें मंगानी चाहिये। नये राष्ट्रों 
ने इसी प्रकार की नीति का उपयोग किया है ओर पारस्परिक 
व्यापारिक संधिया करके अपनी पेजीगत माल की आवश्यकता पूरी 
की है। इस सम्बन्ध में हमें जापान, जर्मनी ओर रूस का उद्ाहरण 
ध्यान सें रखना चाहिये। विशेषकर रूस के औद्योगीकरण का एक 
अत्यन्त आवश्यक पक्त यह है कि उसकी विदेश से पेजीगत माल 
मेगाने की क्षमता अनेक राजनैतिक एवं आर्थिक कारणों से सीमित 
थी । बह चारों ओर से पेजीवादी देशों से. घिरा हुआ था। अतः 
व्यापारी पारस्परिकता के आधार पर वह विदेशों से माल वहुत कम 
मेँगा सकता था | इसी प्रकार उ्घार अ्रहणु तो ओर भी कठिन 
अत: रूस को प्रायः सारी पजी देश में ही प्राप्त करनी पड़ी थी।# 
तक कच्चे माल का प्रश्न है, हमारा देश प्रायः आत्म-निर्भर 
है। कुछ खनिजों और खनिज तेलों के अतिरिक्त हम अपनी आच- 
श्यकताएँ देश में ही पूरी कर सकते है| अत: कच्चे माल के खरी- 
इने के लिए विदेशी पजी की आवश्यकता नहीं होगी। मजदूरी: 
चकाने के लिए तो नाम मात्र की ही विदेशी पंजी चाहिये। हाँ, 
प्रारम्भ में शायद कुछ विशेपज्ञ बाहर से बुलाने पड़ें, परन्तु वे भी 


कुछ ही वर्षों के लिए । है 
(३) ऐसे अनेक उपाय हैं जिनसे हम देश में उपलब्ध पूंजी की 


#मा रिस डाव सोविबद इकानामिक डेवलपर्मल नस १६१७, एप १२ 
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शज्षिसें वृद्धि कर विदेशी पी के निर्यात को कम कर सक्क 
इमारे देश सें ऐसे अनेक उद्याग-बंध आरन्भ किये जाते है. जिनका 
कोई निश्चित भविष्य नहीं होता, वे अंत में जाकर ग्रसफन होने है | 
उनमें लाखों की पंजी न जातो है। इसी प्रकार अनेक कार- 
खानों में अव्यवस्था के कारण पेली नष्ट होती रहती हे | हस प्रकार की 
फिजूलखर्ची के मुख्य कारण थे ६--( अर ) ओद्योगिक योजनाओं 
का अभाव, (आ) प्रवन्ध में अव्यवस्था विशेषकर मेनेजिंग एजेन्सी 
की पद्धति, (5) उद्योगों का अवैज्ञानिक स्थानसीमन ( लोकेशन ) 
ई) अलाभ एकक्र ( अनइकानामिक यूनिट ), (5) अधिपुँकीयन 
( ओवर कैपिटलाइजेशन )। देश के अआद्योगिक विकास का 
आयोजन तथा नियमन वैज्ञानिक रीति से हो तो उपयेक्त अप- 
ब्ययिता दर की ज्ञा सकती हं। ऐसी अनेक वन्ता ऋूपन्न की लाती 
हैं जिनकी देश में इतनी माँग भी नहीं है और न उनका निर्यात दी 
सम्भव है। इनके निर्माण में क्या माल और उत्पादन शक्ति व्यर्थ 
ही नप्ट हो जाती हैं | प्रवन्ध तथा श्रम-संगठन में भी ऐसे अनेक 
दोप हैं ज्ञिनके कारण वह॒त बड़ी मात्रा में या तो प्रति बे पत्नी नष्ट 

होती रहती है या पंजी निर्माण की शक्ति परम रूप से विकसित नहीं 
हो पाती |. इस छात्र में सधार होने पर केचल पेती की प्पध्ययिता 
दी दर नहीं हागी बरन पी निमाग्यु का काय भी बढ़ेगा । 

(४) पजी की वृद्धि के लिए देश के अधिकोपण तथा अन्य 
आधिक संस्थाओं का पुनसगठन करना होगा। प्रमंडल झधिनियम 
( कप्पती एक्ट ) सें इस प्रकार के सवार करने चाहि! लिनसे 
साधारण जनता का उनमें विश्वास बढ़े और ऋसंचित प्‌दी अधि- 
कोपों ओर प्रमण्डलों में लग सके | मेनेजिंग एजेंसी प्रणाली पंदी 
बृद्धि ओर संकलन में बाबक ही सिद्ध हो रही है, अनः उसका 
अंत कर देना चाहिए । इस प्रणाली के सम्बन्ध में रांग्े थक 


| 


शी 
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पु 


प्रोप्मास समिति ने राय दी है कि िनेर्जिंग एज्ेन्सी पद्धति को 
जितनी जल्‍दी हो सके समाप्र कर देना चाहिये। 
विदेशी पी क्‍यों आवश्यक हैं 
विदेशी पेजी के विरुद्ध उपयेक्त यक्तियाँ तथा सम्ताव चद्रपि 
पूँती की समस्या के हत् करने से सहायक ह्दो सकते हूं, परन्तु कचक् 
उनके आधार पर पश्न पूर्णतया दल नहीं हो सकता। वद्धकालीन 
ओर युद्धोत्त आर्थिक परिस्थिति से स्पष्ट सिद्ध होता हैं. कि देश में 
संचय की दर संतोपलनक नहीं है | किसी भी देश में मसध्यवर्ग के 
छाया ही सचसे अधिक संचय होता है । परन्तु बढ़ते हुए सृल्य॑-्र 
आर ऊँचे निवहि-ध्यव के कारण सध्यवर्ग संचय तो क्या करता, 
निर्वाह व्यय चलाता रहा है, वही उसके लिए श्रेय की बात्त हेँ। 
युद्धकाल में जो छुछ संचय हुआ वह असाधारण आध्िक स्थिति के. 
कआऋरण ही हो पाया है। वात्तव में साधारण अर्थव्यवस्था में उस 
प्रकार का संचय सनन्‍्मव ही नहीं है | कूपक वर्ग से था तो अपना 


कऋणे चकाया या जा कुछ भा बह बचा सक्रा, उस सात चादा 
॥०० पक... ब् लकी 
अेचरा के झूप से परवातत कर दिय्या हूं ऊहां ठके बंदा बग का 
संत्रंव है उसके वारे में अनेक संडिन्ध बातें हैं । जिन्होंने इसानदारी 
» से कमाया आर हिस्ताव रक््ला, उनके लासम क्रा बहुत बड़ा अदा 
5 नम मय 
आव-कर या व्ययसाय कर के रूप से सिक्रत्त गद्य, अदा, उबर 


संचय की दर अधिक नहीं रही। लिन्‍्हींने असामानिक दतिया नल 
घन ऋकूमाया थे ऋअबपसे संचित बन का क्कों इवाक्र चठ हं---लिसकी रगशधा 


लग पउग >- 


कुछ मास पूर्व डा पढद़ानस सातास्नया न लचभसा ६5 कक रूपय 
बवाई थी। वह दवाचा हुआ धन छुले आन बाजार में नहीं आ 
- च््द गे से पनी वाजार की आज ऐसी स्थिति हो गई 
सकता | उक्त कारणों से पूंजी वाजार का आह एंसा स्थिति हा गड्ट 


के 
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अग्योगीकरण ओर विदेशी पत्ती ॥ 


है कि सरकारी ऋण पत्र भी अधिक नहों खरीदे जानें ओर अनेक 
प्रान्तीय सरकारें पूँजी जुटाने में अपने को असमथ्थ पा रही £ । 

यंत्रों और कलाबिदों की आवश्यकता 

समय के लिये यदि यह मान भी लें कि प्र जी की आवश्य- 
कता हमारे देश में ही पूरी हो जायगी तो भी मशीन, कन्तपुर्ना 
कल्लातिदों आर चैज्ञानिक्रों की आवश्यकता देश में पुरी नहीं 
है| सकती । हमारे देश में मशीन और कलपुर्ते बनाने के उद्योग 
नहीं के बरावर दें। अनेक कारणों से अत्र तक केवल उपभोज्य 
पदाथीं से संबंधित उद्योग-बन्चे ही आगे बढ़ गये हैं। चुनियादी 
उद्योग-बन्धबों की अब तक नितान्त अवहेलना की गई है। फलन: 
भारत सशीन और कलपुजओ! के लिये आज भी ओर कम से कम 
आगामी १८ बर्मो। तक विदेशों पर निर्मर रहेगा। ज्वाहरुग के 
लिये सिंचाई के साधन, जल-विद्यन्‌ उत्पन्न करने की मशीनें. 
कृत्रिम खाय्वनाने के यंत्र, ट क्टर, सड़क कूटने के रोलर, यातायात 
सम्बन्धी इंजिन, मशीनें ओर कलपुर्जे इत्यादि विदेशों से मेंगाने 
पड़ते & | केवल कलपुने ओर मशीनें मंगाने से हमारी आवश्यकता 
परी नहीं है। जायगी । हमारे यहाँ श्रीद्योगिक ओर वैज्ञानिक शिक्षा 
की कमी दै। जिसके फल्नस्वदूप कुशल प्रयंधकों एवं प्रमिक्ों का 
बहुत कमी है, विशेषज्ञ तो वास्तव में नाम मात्र को ही है। लगभग 
दो बर्ष पर्व भारत सरकार ने श्री फोई, वेकन, इंविस, इन अमरीका 
विश्येपज्ञों द्वारा आद्योगिक शिक्षा का पर्यवेक्नण कराया था। इन 
विशेषज्ञों के निम्न निष्कर्ष थै--८ 


(१) भारत में इंजीनियरों और कुशल ओद्योगिक प्रईंवकों 
की नितान्त कमी है। उद्योगवर्धों के प्रारन्भिक्त आयोजन से 


#रिपोद आफ, दी ऐडबायक्री स्लॉर्निंग आटा ६६४०, प्रष्ट £८ 
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लेकर साधारण क्रियाओं तक के लिय्रे कुशल कल्नाविदों की 
आवश्यकता है । 

(२) कुशल श्रसिकों के अभाव के कारण श्रमिकों की कार्च- 
च्ञुमता और कास करने की गति अन्य देशों की तुलना में बहुत ही 
कम है । 

(३) यंत्र, विजली से संबंधित तथा अन्य प्रकार के ऋतपुर्जो 
की कमी और कल्लाकीशल सम्बन्धी शिक्षण संस्थाओं की कमी देश 
के ओद्योगीकरण के मार्ग में सबसे वड़ी कठिनाई है । 

समस्त राष्ट्र के पुरर्निमोण के लिये कितनी बड़ी संख्या में 
विशेषज्ञों और कुशल कारीगरों तथा श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 
यह रुस के उदाहरण से स्पष्ट होगा-- 


<८7 &श्नोगिक संगठन के प्रमुख 2,४०,०२० 
शाजनंतिक उद्योगों के प्रबंधक ३,४०,००० 
राजकीय खेतों के प्रबंधक ४,८२,००० 

अन्य द, ध््‌ ६,००० 
इंजीनियर २,३०,००० 
कतलाबिद ६,० 5.०5०5 
अध्यापक और अन्येषक १०,४६,००० 
अर्थशार्वी, मुनीस इत्यादि २०,३६,००० 

अन्य २१,१६,००० 
रूस के शिक्षितों की संख्या ६४,६१,००० 
रूस की कुल जनसंख्या १७,००,००,००० 


आवश्यकता स्पष्ट है। तीन प्रकार के व्यक्तियों को आवश्यकता 
होगी--विशेषज्ञ, प्रबंधक और कुशल श्रमिक। ग्र्यंकत अचस्था 
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हु 


में हमें पहले दो प्रकार के व्यक्तियों के लिये विदेशों पर तिभर रहना 
होगा । तीसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिये अंश में विदेशों से सहा- 
यता लेनी होगी । केवल कुशलू श्रमिकों को ट्रेनिंग देने के लिये हे 
हमें कितने प्रयत्नों की आवश्यकता है, यह टेकनक्रिल सलाहकार 
समिति की रिपोर्ट से स्पप्ट है। रिपोर्ट के अनुसार प्रास्म्म में प्रति- 
चर्म १६,००० कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी जिनके लिये 
लगभग ३२,००० स्थाना ( सीदम ) का प्रबंध करना हांगा ४ 
खाद्य सामग्री के लिए विदेशों पर निमंरता, विकास बोजनाओं 

के लिये पूंजी की आवश्यकता तथा मशीन, कल्पुर्जों और 
कलाचविदों की कमी के कारण भारत की चिदेशी पंजी की सहायता 
लेनी ही होगी। यह आवश्यकता आशिक इतिहास की दृष्टि से 
कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारत, फ्रांस, इटली तथा दक्षिणी 
अमेरिका के औद्योगिक बिकास खासकर रेल यातायात के विकास 
के इतिहास से स्पष्ट है कि किसी भी देश को जब पंजीगत माल की 
जरूरत होती हैं तो उसे इस प्रकार के माल भेजने वाले देश 
उधार ग्रहण करना होता दे। उस प्रकार की पूंजी तथा पंज्नीगत 
साल एक दूसरे से संबंधित है । “[॥०5 ४१० एछ० ६४[१९७४ ०६ 
४०0०5 ए (जाए हु०ठठतेड गाते छा (7फ्कं ईएवात5 
एालार एी०छररए क्रॉस. एचएओ गी पीता एशइएड 
जाटार घीए इगांट ता छहुएएते३ 407 एच७णा तींचे बता [ाए- 
टल्वेंठ थीए हावध:09 जे 655 एव ४५5 गण शातंएाशणट्त 
7 पीए पंधाए, वात प्टापटाआ5 एण (तर्भाजों पिापेड खगते 
० एडञक छहुततपे$ छटाए ताटापैल्फिनापैशा 7? 


घपऊजोड ४ पन्याय हरी 2 ० मय मान पक 
हू रियोद खाफ 4 एट्बावहरा आम आने इकासिशमन 
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नग 
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| भारत का ओऔद्योगीकरण 


उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि हमें ओऔद्योगीकरण करता हैं 
तो हमें विदेशों से मशीन और कल्पुर्जे मँगाने होंगे और यदि 
मशीन, कलपुर्जे मेँगाने हैं तो विदेशी पूंजी का सहारा लेना होगा। 
इस सम्वन्ध में भारत सरकार की नवीन नीति की चर्चा करने से 
पहले गांधी जी के इस सम्बन्ध में मृत विचारों की विवेचना करता 
डचित होगा--- 

(१ ) अन्य अर्थशाद्वियों और इतिहासकारों के समान गांधी 
जाका विश्वास था कि ब्रिटिश व्यापार ओर उद्योग इस देश के 
 शोपण पर आधारित हैं। उन्हें विशेष अधिकार और आशिक 
श्रेट्ता राजनैतिक वल पर प्राप्त. थी । 

( २.) इस असमान स्थिति को समाप्त करना आवश्यक हैं । 
जब तक इसे खतम नहीं किया जाता तव तक समान अधि- 
कार की वात न्यायोचित नहीं कही जा सकती । 

(३ ) अंग्रेजी पूंजी जब भारतीय हितों का शोीपण कर दे ओर 
दोनों समान स्थिति में आ जाये तभी दोनों देशों में खामाविक 
 आंथक सम्बन्ध और सदभावना स्थापित हो सकती है | ह 

“(४ ) खतंत्र भारत में त्रिटिश पूंजी के लिए काफी ज्षेत्र है 
ओर यदि दोनों देशों में सदभावता बनी रही तो तिटिश व्यापार 
को दरजीह देना अलाभदायक न होया । 

गांधी जी के सतत प्रयत्नों से देश आज खतंत्र है। ख्र्तन्र 
भारत में उन्होंने जो विदेशी पूजी की कल्पना की थी, चह क्रिस 

तक सिद्ध हो रही है ? भारत सरकार की नीति का मृल सिद्धांत 
से कहाँ तक सांसनन्‍्ञजस्य है ? देश की तथा संसार की बदली हुइ 
दशा में आज किस हद तक हम सांधी जी के उक्त सिद्धांतों का 
पालस कर सकते हैं? इन सब बातों की चर्चा नीचे की पंक्तियों 
में की जाती हैं । 
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भारत सरकार की नवीन नीति & 

विदेशी पृ जी संबंधी सरकार की नीति की घोषणा करने समय 
यं० नेहरू ने बताया कि अमी तक देश की राजनेतिक परतंत्रता के 
कारण हम विदेशी पूजी के नियंत्रण ओर नियमन पर जोर देने 
आ रहे है। परंतु अब देश की परिस्थिति बदल चुकी है। अतः 
विदेशी पूँली का देश के हित में ज्ञाभकारी उपयोग ही अब निय- 
मन का उद्देश्य होना चाहिये | परिइत नेहरू ने स्वीकार छिया कि 
विदेशी पजी की केवल इसलिए आवश्यकता नहीं है कि देश में 
पूंजी संचय कम हो रहा हैं, परंतु इसके अतिरिक्त हसें विदेशों से 
मशीन, कलपुर्जे ओर ओद्योगिक कलाबिदों की भी आवश्यकता 
है, जो केबल विदेशी पूँजी के साथ ही प्राप्त है सकते है । पद 
सरकार ने विश्वास दिलाबा हें कि त्रिदिश अथवा अन्य विदेशी 
पूंजी की किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहँ चाई जायगी। सरदारी 
नीति को हम मुख्य चार भागों में वोट सकते है -- 

( १ ) वतेमसान उद्योग-बंधों में लगी हुई विदेशी पंजी पर 
कार कोई भी ऐसी शर्ते नहीं लगाएगी ज्ञो भारतीय घ्थोग् 
लागू न हो, अर्थात्‌ वर्तमान विदेशी पूंजी आर भारतीय 
सरकार कोई भेदभाव नहीं करेंगी। भविष्य में भी सरकार र्पमी 
नीति निर्धारित करेंगी जिससे पारस्परिक लाभ के आधार पर विदेशी 
पत्नी भारत में आ सके | परंतु इसके साथ-साथ प्रत्येक प्रकार ईत 
पेजी--भारतीय अथवा विदेशी--को सरकार की प्लोग्योनिक नीति 
स्वीकार करनी होगी और उसी के अनुसार चलना हद टी गा। 

(२) विदेशी पूजी देश में लाभ कमा सकेगी आर साधारणणन:ः 
विदेश को ज्ञाम भेजने पर भी कोई रोक नहीं लगायों जादगी । 
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७. 


परंतु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को ध्यान मेँ रखकर दी इस 


अकार की सुविधा दीजा सकेगी । यदि कियी विदेशी पे 


ज्ञा 
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# 20... 


ड््योग को सरकार हस्तान्दरित करेंगी वो सरकाः उचित हानि 
'यूरणं देगी । । 

३ ) साधास्णत: उद्योग-वंधों के स्वामित्व और प्रवन्ध में 
भारतीय नागरिकों का सुझ्य हाथ होगा और साथास्य अवस्था में 
ससकार विशेषाविकार के अतीत रा््रहित की दृष्टि से किसी भी 
ड्योग को हृस्तान्तरित अथवा नियंत्रित कर सकती है.। यह स्पष्ट 
है कि इस संबंध में कोई कड़ा अथवा निश्चित नियम नहीं वनाया 
जा सकता । यदि एक निश्चित काल के लिए विदेशी पूँजी का 
किसी उद्योग विशेष पर राष्ट्रद्विंत में खामित्व आवश्यक समस्त 
गया तो सरकार इसके लिए आज्ञा प्रदान करेंगी। प्रत्येक मामले 
घर राष्ट्र-हिंद की दृष्टि से ही विचार किया जायेगा । यदि आवश्यक 
ओग्यता के भारतीय श्रमिक न मिलें तो विदेशी कास्खाने विदेशियों 
को नौकरी दे सकते हैं: परंठु साथ दी साथ ऐसे कार्यो के लिए ईन 
ऋरखानों को कुशल भारतीय श्रमिक्र और कल्ाविंद तैयार करने होंगे। 

(४) भारतीय उद्योग-बंधों को प्रोत्साहन देना, भरते सरकार 
की निश्चित नीति है | परन्तु आज भी और भविष्य में भी देश के 
ओद्योगीकरण में त्रिटिंश पूँजी के लिये वहुंत क्षेत्र रहेगा । 

विदेशी पँ जी के सम्दन्य मं जो अनेक संदिग्ध तथा संश्रमात्मक 
बातें फैली हुई थो वे भारत सख्कार के उपयुक्त वक्तव्य से अवश्य 
खूर हो जायँगी। अमरीकी और इंग्लेंड के समाचारात्रों में चहाँ 
के उद्योगपतियों की इस सात: में प्रतिक्रियाएँ प्रकाशित हुई 
उससे इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त वक्ता से विदेशी पं जी 
को आश्वासन मिला है। विदेशी और भारतीय पूँडी में किसी 
प्रकार का मेंदभात नहीं किया जावगा, यह आश्वासन बहुत 
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सहत्वपृर्ण ६, क्योंकि अब तक आद्योगिक क्षेत्रों की बह जोरदार 


माँग कि भारतीय पूजी के विकास*के लिये विदेशी प्‌ जी पर 


कड़ी शर्ते लगाना आवश्य उतत वक्तव्य ने सदर के लिये £ 
माँग को समाम्त कर दिया है । दूसरा भय | हर 


देशी पू की के राष्ट्रीय- 
करण का वना हुआ था | सरकार ने स्पष्ट घोपिन किया है कि इस 


सम्बन्ध ग उसका प्र ८८६४८ का बापतद दाद्योगिफ नीसि के 
ही अनुसरण किया जायगा। इस सीनि के अनुसार राजक्रीय 
उद्योगों ओर वेयक्तिक पं जी का जषेत्र निवारित हा चकाहई। 

अब विदेशी प्‌ जीपति न्पप्रतया सोच सकते है छि उन्दं ओद्योगिक 
क्षेत्र में पूंजी लगानी चाहिये। बद्रि क्रिसी उद्योग का राष्ट्रोयकरणा 
हुआ भी, तो उसके स्थार्मी की चाहे बह भारतीय हो चाह विकश्ी 
उचित हानि परण मिलेगा । इन मृल वाततों के अतिरिच्दठ सरकार का 
यह आश्वासन कि वर्तमान उद्योग-ब्रंधों में लगी विदेशी पेती के 
कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जायगा ओर वह साथारशन 


अन्य भारतीय उद्योगों की तरह लाभ कमाकर विदेशों को भज 


सक्रेगी, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे देश में लगी विदेशी पृती सें 
विश्वास आर स्थायित्व उत्पन्न होगा और वह उत्पा ! 
से करेगी । नवीन नीति के अनुसार यह खआावश्यक नहीं हि: 
प्रत्येक अवस्था में प्रद्यक उद्योग-बंत्र के स्वामित्व में भारतीयों का 
मुख्य अधिकार हो | किसी अवस्था विशेष में भारत सरकार अपने 
निर्णय के अनसार किसी भी विदेशी पंत्तीपति को निश्चित छाल 
के लिये किसी उद्योग विशेष पर प्रगु स्वामित्र की आता प्रदान 
कर सकेगी । यह भी आवश्यक न होगा कि प्रत्येक न्‍्थान पर भार- 
तीयों को ही रखा जाय । आवश्यकता पड़ने पर विदेशी पालासिदों 
ओर विशेषज्ञों 'को भी रा जा सकेगा । श्स तरश भेदभाव फोर 
राप्ट्रीकररण का भय वक्तव्य से बहुत कुछ दृर हो जायगा पीर 
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साथ ही कार्य-संचालन तथा लाभ कमाने और विदेशों को लास 
भेजते का सरकार पूरा अवसर देगी। वक्तव्य का विदेशों में कैसा 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, उससे किस हद तक विदेशी पेज्ीपति 
यहाँ पेजी लगाने को तेयार होते हैं और उन देशों की सरकारें तथा 
आंथक संस्थायें क्या रूप धारण करती हैं, यह धीरे-धीरे ही जाना 
जा सकेगा । 


किस देश से सहायता. मिल. सकती है 
भारत सरकार की नीति का विश्लेषण करने के पर 'चात्‌ खभा- 


चृत: प्रश्त उठता हैं कि पंजी किस देंश से ली जाय ? ऐसा कौन-सा 
देश है जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें पजी दें सकेगा ? 


शर्तों पर ओर किन साधनों से पंजी प्राप्त की जाथ ? विभिन्न 
राष्ट्रों की आथिक स्थिति को देखते हुए खभावत: हमारी दृष्टि 
उंर्लेंड, अमेरिका तथा रूस की ओर जाती हैं | पहले हम देखते हैं 
कि क्या रूस से हमें पजी के रूप में सहायता मिल सकती है ? यह 
सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि गत द्वितीय महायुद्ध 
'फासिस्ट राष्ट्रों की छोड़ सबसे अधिक ज्ञति रूस की हो हुई ह 
शाप्ट्र के पनर्निर्मास-कार्य सें उसकी अधिकांश आर्थिक शक्ति लगी 
है । उसके किये अतिरिक्त पेजी की निर्यात करना संभव नहीं 
। साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था इतनी आयोजित हैं “कि उसमें 
वेज्ेशी विनियोग ( फारेन इन्चरेस्टसेंट ) का कोई विशेष स्थान नहीं 
. ही सकता। जब तदक किसी देश के आदर्श, सिद्धान्त और ञ्थ 
वउ्यचस्था सोवियत-सिद्धान्तों के अनुकूल न हों, रूस अपनी पृजी 
लगाने को तैयार नहीं हो सकता। रुस के साथन भी सीमित हैं। 
डसके पास पंज्ञींगत माल अतिरिक्त मात्रा में नहीं हैं । जो कुछ हैँ 


ऊी, वह उसे पड़ोसी राप्ट्रों के आश्िकर-चिकास में लगाना अधिक 


| 
न्तत 
हि र। 


डे रॉ, +0॥% 0) 


रा 
श्र 
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उपयोगी सममेंगा; - विशेषकर ऊब उसके पड़ोसी राष्ट्रों में माल 

योजना कार्यानिचित की जा रही है, इस योजना के प्रभाव को मिदाने 

के लिये पड़ोंसो राष्ट्रों की आशिक सहायता देना अत्यन्त आाव- 

श्यक ह। उक्त कारणों से स्प्ट है हमें रूस की सहायता नहीं 
मिल सकती है । 

दूसरा देश इंग्लेंड है 
सकते है | परन्तु इंगलेंड भी 
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हम कुछ पंजी की आशा रख 
उस परिस्थिति में नहीं € शिसमें 

बह युद्ध से पत्र था। बुद्ध के कारण इंग्लैंड की आधिक परिस्थिति 
बड़ा परिवतेन हो गया है । युद्ध में उस जो क्षति हुई है उसे सब से 
पहले परा करना हैं। यद्ध-ध्चस्त ड्योग-ब्रंधों के पुनलंगठन ओर 
परनसस्थापन में ही] उसकी काफो शक्ति लग रही है। फिर घद्धकाल 
में उस पर ज्ञो अमरीकी तथा अन्य ओऑपनिवेशिक्त देशों का 
ऋण हो गया था, उसे चुकाना है। उसके निर्यात का बहुन बड़ा 
भाग कर्ज चुकाने में ही चला जायगा। बुद्धोत्तरकाल में हंस्लेंट 
क्री विदेशी पेजी से आय भी कम हो गई हँ। युद्ध के कारणा 
विदेशों में लगी उसकी पं जी वहत बड़ी मात्रा में बेची जा सदती 
है, अतः विदेशों से ओद्योगिक लाभ भी अब उसे कम मिलत 
हू। साथ ही उसे जहाजरानी, बीमा इत्यादि के दाग जो पद्ृगः 
लाभ होता था वह भी बहुत क्रम हो गया है। निकद भविष्य में 
उसे अपनी यद्भधपव की आद्योगिक परिस्थिनि प्राप्त करना ऋटिन 
होगा | यद्धकाल में इंग्लेंड की उत्पादन शब्ि का भी बात हास हु गा 
। अनेक उद्योग-बंध सैनिक सामग्री के उत्पादन में लगा दिई 
गये थे | यद्भ के कारण उत्पादन के साधन नप्द हो गये सा यद्ष 
में व्यन्त रहन के कारण इस्लड का ठत स्ाॉतिरिक प्रगति झार संछानिर 


«ईए नय» 


उन्नति रुका गद था। अतः: उसका प्राप्त मतुस्थ ह्पाइन अडाइका 


जिससे 
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|] 


थ् ॥4। 
[4] | 


हर || ्ि 


॥५ 


हे 
ड्र्जऊ 


जैसा नहों है। उपयुक्त कारणों से इंग्लैंड नतो बड़ी मात्रा में 
६ चषा ६ || ब्ब्थरप ५४ ९१७४६ ४ ए हू 4 


घ० भारत का औद्योगीकर्ण 


बन [0 


: हमारे देश में पूजा ही लगा सकता दे और न बड़ी सात्रा में सशीन 
तथा ही भेज सकता हैं | अधिक से अधिक आज जो 
अंग्रेजी पृ जी से उद्योग-धंवे चल रहे 4, * चालू रह सकते ढया 
उनका झुछे असार हो सकता है ! जो हमारा पीणड पावना _इंग्लेंड 


पर है वहां हस उचित समय से चार आवश्यकतानुसार मिद्वता 
रहे, यही इग्लठ से आशा रखी जा सकता 6 । 


ञ्पि 


] 


23 
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डल्लिखित परिस्थिति में अमेरिका ही ऐसा देश दे जो अपने 
ओद्योगिक आर्रि वैज्ञानिक विकास के कारण हमारी आर्थिक 
आवश्यकताएँ पूर्णों कर सकता है । दसार डेश की इस सभ्य तीन 
आवश्यंकताएँ €. मशोन और कलपुर्जे, ओचोगिक कौशल आर 
खाद्य सामग्री की। अमरीका मेँ बुनियादी ड्चोति धंधे चहुत 
विक्रसित अवस्था में 5 ! सशीन और कलपुर्जी' का उस देश में 
अतिरिक्त उत्पादन होता है । केबल यही ऐसा इश हैं. जहाँ से हस 
पेजीगत मील मिल सकता ८ । इसी तरह यहाँ ओद्योगिक 
कलाविदों आर विशेषज्ञों का वोइल्य है। खाद्य सामत्नी की भी 
वहाँ अतिरिक्त उलादन होता है. । वह ख्यय॑ निर्यात कर सकता 5 
ओर अपने बेदेशिक व्यापार के ढार अन्य द्वेशों से भी हमें खाद्य 
सामग्री दिलवा सकता है। अमराका पँजी किस प्रकार प्राप्त की 
जाय  वैवक्तिक पू ज ली जाय थी वहाँ की घकोपण संस्थाओं 
से या अमराका सरकार से ऋण लिया जाय ९ यह जटिल अश्न 5 
क्योंकि अ्थण की खराथिक भार वापिस चुकाने 5 उपाय, राजनेतिक: 
तथा खैनिक प्रभात्र आदि बहुत कुछ भरन इसो पहलू पर तिरभेर करते है । 


अन्तर्राष्ट्रीय बैक 2: ऋण 


उ्ेयत्तिक अमरीकी ली और अमरका सरकार से की 
चर्चा करने से पर्व अन्तरोष्ट्रीय वके से ऋण लेने के खुमाते का 


आंद्योगीकरण आर विदेशी पंची घ? 


विश्लेषण करता आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय बेक संयक्तराष्र समा 
द्वारा संगठित एक अन्तर्राष्ट्रीय अधिकोप ( वेक ) है। लगभग ४० 
रा्ट्र उसके सदस्य हैं। उसकी पूंजी सदस्य राष्ट्रों ने चंदा देकर 
एकत्र का हैं। परन्तु उसकी ब्िनियोग योग्य पर्जी / लोनेद्ल 
कीपटल ) अधिकतर अमरीकी वाज्ारों में दांड के दारा ही इकटी 
की गड्ढे है। 
किसी भी विकास-बवोजना की आर्थिक एवं सामामिक उपयक्तता 
का निणंय करने समय वक का विशेषज्ञ-मंडल उस योजना के निन्‍्स 
पहलुओं पर ध्यान देता है. :-- 
(१) योजना के सम्बन्ध में परी यांत्रिक और वंज्ञानिक तेयारी। 
(२) योजना की उपयोगिता न केबल सम्बन्धित चेतन्न में बरस 
राष्ट्र की समस्त आशिक व्यवस्था में । 
« (३) योजना को जल्दी कार्यान्वित करने की आवश्यकता । 
-(४) बेंक के ऋण के फलस्वरूप विदेशी वैवक्तिक पूंजी के उस 
देश में आने की सम्भावना । 
(४) ऋण की वापिस चैकाने का आश्वासन | 
भारत ने जिन विकास-योजना के लिए ऋग मांगे 2, थे लग- 
भग सभी वक्त शर्ता के अनुसार 6। अन्तराष्ट्रीय चके से आशा 
मुख्यतः वंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, बिजली के हुए बनाने, 
बिजली पैदा करने, रेल के एंजिन और जहाज खरीदने आर मछली 
उद्योग को बढ़ाने के लिय्रे ऋण मांगा गया दे ६ दसारे विचार 
से केवल मछली के उद्योग की छोड़कर उपयुक्त सभी योजसायं 
अत्यन्त आवश्यक है ओर चेंक की सहायता के योग्य हैं। हद्ध तक 
»- # बैक द्वारा भारत में भेत्े हम मंटल के प्रखज्ष झा इन्द्र में 
भाषण, किामस, २६ फरवरी रह ८८ कामना ४ पद २६४ । 


धर 


पा 
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है 
भारत का औद्योगीकरण 


हरी 


ब्द 


देश की कृषि उन्नति नहीं होती और यातायात साथन सुव्यवस्थित 
नहीं होते, देश का आर्थिक चिकास नहीं हो सकता और न औद्योगी- 
करण हा सम्भव है। अतः वेक को ऋण देने में कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए । राष्ट्रीय हितों की रृप्टि से तथा भविष्य में होने 
चाली राजनंतिक एवं आर्थिक जटिलताओं की हृष्टि से भी अन्त- 
राष्ट्रीय वेक जेसी संस्थाओं से ऋण लेना उपयुक्त होगा | वह क्विसी 
डेश विशेष या व्यक्ति समृह विशेष की संस्था नहीं हैं । अतः कोई 
देश या व्यक्ति-समूह मनमानी शर्ते, राजनैतिक और आर्थिक दवाव 
नहीं डाल सकता । अंत्तराष्ट्रीय राजनेतिक उल्तकने भी कम ही खड़ी 
दोगीं। दूसरे वेयक्तिक पेली दीपकालीन योजनाओं से दर भागती 
है, क्योंकि इसका सन्तव्य तात्कालिक लाभ कमाना होता है.। वह 
नई योजसाओं में अंतर्हित जोखिम नहीं उठा सकती । राष्ट्र निर्माण 
की योजनाओं में बड़ी मात्रा में पंजी की आवश्यकता होती हँ जो 
सावजतिक संस्थाओं से ही प्राप्त हो सकती है । वैग्रक्तिक पूँजी राष्ट्र- 
निर्माण-योजनाओं में शासन के हस्तक्षेप के डर के कारण भी 
आपने से डरती है | अतः जहाँ हो सके देश को अन्तर्राष्ट्रीय वेंक से 
डी ऋण लेना चाहिये । परन्तु कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह 
बेंक द्वारा हमारी सारी पेजी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी। 
' उसके संगठन के कुछ ऐसे अधितियम है, जिनके कारण उसकी 
आशा देने की चमता सीमित है | वह अपनी आथित पृज्ञी ( सब्त- 
आऋइव्ड कैपिटल ) की केवल २८०९४ राशि ही ऋण के रूप में दे 
सकता है। अर्थात १५३१४ करोड़ डाल तक ही बह सारे राष्ट्रों 
को ऋण दे सकता है । इसकी सदस्यता पूरी होने पर भी यह राशि 
६१ अरब डालर से अधिक न होगी। राशि देखने में वड़ी मालूम 
डोती है, परन्तु संसार के विभिन्न देशों के पुनिर्माण और पुन 
संस्थापन कार्य को ध्यान में रखते हुये यह राशि चहुत बड़ी नहीं 


श्रीद्योगीफरण और चिद्वेशी पँनी घ्३्‌ 


है । विशेषज्ञों का अजुमान है कि अंवर्राप्ट्रोय-ेंक भारत को बहत 
अधिक सहायता नहीं दे सकेगा। संक्राति-काल में हो बेंक के साधन 
चहुत अधिक सात्रा मैं उपयोग में आ जायेंगे । आर भविष्य में मेक 
की ऋण देने की क्षमता सदस्य राष्ट्रों की ऋण चकाने की तलरता 
आर सावधानी पर ही निभर करेगी ।४ 


ऋण का कुट शत 


अंतर्राष्ट्रीय बंक के प्रतिनिधि संडल के सता श्री ए० एस० जी> 

हीर ने अपने वम्वई के भाषण में कहा था कि अंतर्राद्धीय ब्रेक 
क्रिसी राष्ट्र विशेष की आधिक योजनाओं के लिये तभी ऋग॒ द्रेता 
६ जवकि उस देश की योजनायें अंतराफ्रीय आशिक बिक्रास की 
इप्टि से बांछतीय एवं आवश्यक हों | इस शर्तें में एक पकार की 
ओयद्योगिक अपनिवेशिकता प्रवीत होती है । पूत्री देशों में ऐसी 
अमेक योजनाएँ हो सकती है जिनसे पश्चिम के आंद्योगिक देशों 
था अमरीकी अर्थ््यवस्था सें परिवर्तन र बात सम्सय | 
कि इस परिवर्तन के फलसरूप उन देशों के आधिक प्रभन्‍्च्र में कभी 
आये। प्रश्न उठता हैं कि क्या ऐसी अवस्था से अंतर्राष्ट्रीय बरक 
सारत की या अन्य किसी भी पर्वी देश की ऋष] देने के लिये नेयार 
होगा ? क्योंकि अतर्राष्ट्रीय वेक के प्रबन्ध में छोटे-छोटे देशों का 
अतिनिधित्य होते हये भी निश्चित रूप से उसकी नीति आर संचा- 
लगन पर शलर का अंकुश सदा ही बना रहेगा । ऋग की दर के 
संबंध में भो मतभेद हो सकता हैं। बेक 2३", की दर पर भारत दो 
ऋण दे सकेगा । पिछड़े हुए देशों को अब-व्यवस्था, उ्ाइनदाफि 


& श्री० सी० इब्ल्यू भकरिया. फायसान्म आक इंडियन घ्वानिंग', 
प्रष्ठ ५५ | 


य्प्छ भारत का ओद्योगीकरण 


ओर जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुये बैंक की उक्त दर निः:संदेह 
ऊँची है। इसमें कोई शक नहीं कि वेकों को जिस दर पर दसरों से 
रुपया उधार मिलता है, वह उस दर से कम ऋण नहीं दे सकता 
परन्तु यह सिद्धान्त तो केबल साधारण बेंकों के साथ लागू हो 
सकता है। जिंस वेंक का उद्देश्य युद्ध-ब्वस्त अथे-व्यवस्था का पुन- 
नर्माख करना तथा पिछड़े हये देशों का ओद्योगिक-विकास करना है 
उसकी व्याज़ की दर की शर्ते इतनी कड़ी नहीं होनी चाहिये। भारत 

ने युद्ध काल में करोड़ों रुपयों की हानि तो उठाई ही पर साथ ही 
बहुत वड़ी मात्रा में उसका जन और घन भी नष्ट हुआ था । युद्ध के- 
आर्थिक प्रभावों के कारण उसकी ऊँची व्याज देने की क्षमता कम 
हो गई है। उसे अपनी यद्धकालीन क्षति की पति करनी है। अतः 
अन्तरोष्ट्रीय वेंक का यह कत्तेव्य है क्रि वह पर्च के इस महान 
के पुन्निमाण में कड़ी शर्तें न लगाये । 

बेंक.के सीमित साधनों और अन्य अधिनियम सम्बन्धी अड़- 
चतों के कारण हमें वक से कुछ अधिक आशा नहीं रखनी चाहिये |. 
वह कुछ विशिष्ठ योजनाओं के लिये अथ दें सकेगा; परन्तु राप्ट्रीक 
पुनर्निर्माण की संपूर्ण योजनाओं के लिये उस पर निभर रहता उचित 
न होगा । यदि हमें अपनी विकास योजनाओं को कायान्वित करना 
है तो कभी न कभी ओर किसी न किसी मात्रा सें अमरीकी वेबक्तिक 
, पज्ी तथा अन्य अमरीकी अधिकोपण संस्थाओं का हमें सहारा 
लेना ही होगा । परन्तु इस आवश्यकता पर जोर देने का हमारा यह 
विल्कुज् अर्थ नहीं है कि अमरीकी पूँजी को खुला क्षेत्र दे दिया जाय 
था उसे उसके साधनों ओर संगठन के वल पर भारतीय उद्योगों 
पर पग्ुत्व जमाने दिया जाय। वेयक्तिक पूंजी के इस पक्ष पर 
विचार करने से पर्च हम अमरीकी अधिकोपण संस्थाओं पर विचार 


करते छ 


ओद्ोगीरण ओर विदेशी पंती प्‌ 


हे मरीक्ी वेकों से ऋण 
अमरीका की अधिकोपण संस्थाएँ अत्यंत सद्नठित ई और 
उनके आंथिक साधन भी वहुत हैं | अंतर्राटट्रीय पर्थ-व्यवस्था शी 
युनः संस्थापन के कार्य में उनका शक्तिशाली स्थान है। राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद ( दी नेशनल एडवायज्री कॉसिल ), आयात- 


निर्यात बंक, जहाजरानी परिपद्‌ ( मेरीटाइस कमीशन ) और युद्ध : 
परिसम्पत्‌ सद्नठन ( बार रसेद्स अडमिनिस्ध शन ) मुख्य संस्याएँ , 


हैं। आयावन-निर्यात चैट की पजी लगभग ३.५ अरब डालर है । 
अमरीकी शासन इस बेक को ओर सहायता भी देगा, क्योंकि अब 
अमरीका यह पूरी तरह से समझ गया है कि उसकी पअर्थ-व्यवस्था 
में तभी स्थायी प्रसार हो सकता हे जब कि पिछड़े हुये राष्ट्रों की 
अर्थ>यवस्था का निरंतर विकास होता रहे । पिछड़े हये राष्ट्रों का 
द्योगीकरण अमरीकी पनी के लिए सबसे अच्छा चत्र दे औीर 
इस कषैन्र में मिरंतर पी लगी रहने से ही अमरीका के व्यापार 
आर राष्ट्रीय आय में स्थायित्व बना रह सकता हैं। इस तथ्य की 
केवल अमरीका के बैक ही नहों वहाँ के उद्योगपति और पं त्रीपति 
सभी भल्तोभाँति खीकार करते हैं और उसकी विनियोग ( टन्द्ेस्टमेंट ) 
नीति पर भी इसका परा प्रभाव है। इसीलिए प्रसीडेन्ट द्र मन 
पिछड़े हथे राष्ट्रों के झीयोगिक विकास के लिए वेयक्तिक अमरीकी 
पंजी को परा प्रोत्साहन दे रहे है। अन्तरॉष्ट्रीय बंता भी, मिस पर 
अमरीका का परा प्रभाव है, ऋण देते समय शत लगाता £ कि 
ऋण के फलसरूप विदेश से वेयक्तित पत्ती का आना सम्भव ट्ोना 

चाहिये | बैयक्तिक पेनी के पत्त में निम्न युक्तियां दी जाती 
(१) वेयक्तिक पृज्षी के साथ यंत्रों और कलानिदा का सहायता 
! मिल जाती है जो कि अंतराष्ट्रीय बेंक अथवा सनन्‍्द यप्टर 

के शासन से ऋण लेने पर नहीं मिल सकती । 


स्पद्‌ भारत का ओद्योगीकर्ण 


५.(-२) वैयक्तिक पूँजी से योजनाओं में निरंतर कार्य चलता 
रहता ६ | सरकारा ऋण से योजनाएं केवल एक स्थिति विशेष तकः 
ही कार्यान्वित की जा सकती है। 

(३ ) यदि विदेशी ऋण के आधार पर प्रारंभ की हुई योजना: 
असफल हो तो दोनों राष्ट्रों में निशशा, ऋण और मतभेद ही 
रहता है। 

उपयुक्त दलीलें ऊपरी तौर से ठीक मालूम हैं परन्तु विश्लेषण 
करने पर उनका खोखलापन मालूसत होता है। प्रथम युक्ति को 
लीजिये । विदेशी पूँजी के साथ मरन ओर कल-पुरजे मिल जाते हैं, 
परंतु उन पर अधिकार विदेशियों का रहता है। उनकी सदायत 
कोशिश रहती है कि ऋण! राष्ट्र के नागरिक ओद्योगिक कला से 
सदा अनभिन्ञ बने रहेँ तथा उन्हें. सदा मूल वातों से दूर ही सता 
जाता है। यह हमारे देश का गत ९०० वर्षों का क॒ढु अनुभव हैं 
आर इसके विरुद्ध समय-समय पर भारतीय नेताओं ने आवाज भी्‌ 
उठाई है। विदेशी पूँजी के साथ मशीनें आती अवश्य हैं, परन्तु: 
आशी राष्ट्र से मशीनें वनाने के कास को विदेशी पूंजी कभए 
श्रोत्साहन नहीं देंती । फलत मशीन, कल पुरजी आर ओद्योगिक 
विशेषज्ञों के लिए देश की अन्य देशों पर निर्भरता वर्दी ही जाती 
है । इसलिये पहली युक्ति चाह. ओऔद्योगीकरण के आरम्भ कील सं 
कुछ सत्य हो, परन्तु दीवैकालीन दंष्टि से वह हानि कर रहा है 
दसरी यक्ति दे कि वैयक्तिक पंजी के अंतर्गत कार्य निरंतर रूप से 
चलता रहता है.। परंतु यह भी सत्य है कि यह निरंतसता तमी तक 
विद्यमान रहता कै जब तक वेयक्तिक पंज्ञी को एक निश्चित ईर स्ले 
लास होता रहता है। वास्तव म बैयक्तिक पंजी ऐसे ओद्योगिक कै 
से सदा दी बेचकर रहती हैं. जहाँ जोखिम अधिक हो, लीम के 
निकट भविष्य में आशा न हो और जहाँ राष्ट्र के हस्तक्षेप का ड्र 


ओद्योगीकरण और विदेशी पी डे 


हो । ऐसी अवस्था में वैयक्तिक पूंजी चाहे कुछ उद्योगों में लग भसे 
ही जाय, वह डर कर कदम रखती है और इस डरपोक नीति ये 
कारण देश के प्राकृतिक साधनों का राप्ट्र कल्याण की दृष्टि से ऋनी 
पूरा विकास नहीं होने पाता । तीसरी दलील है कि योजना के 
सफल न होने से निराशा फैल्ती है ओर राष्ट्रों के बीच मतभेद 
फेलता है। इस दलील में भी अधिक सत्य नहीं है । यदि बेयक्तिक 
पूंजी किसी उद्योग में श्रसफल हो जाती है ते उसका अधिक 
व्यापक ओर 'दीघेकालीन प्रभाव होता है । सरकार अपने सद्बृठन 
ओर आर्थिक साथनों के कारगा इस प्रकार की असफलता की सहन 
करने की क्षमता रखती है। वरन शासन के अंतर्गत प्रास्म्म की 
गई योजना के असफल होने की कम संभावना रहती हैं । 

वैयक्तिक पूं जी के पक्त में दी गई दलीलों की परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ हमारा यह निश्चित मत है कि विदेशी पूजी अन्तर्राष्ट्रीय 
बैंक से ली ज्ञाय | उससे यदि आवश्यकता पूरी न दो वो भाग्त 
संस्कार अमरीकी-अर्थ-च्ैत्नों में वांड द्वारा ऋण ले पर पंत में 
अमेरिका की अधिकापण संस्थाओं से ऋण लें । 


सूती कपड़े का उद्योग 
[ (०069 7<50॥6 [छ60॥75ए ] 


भारत में सूती कपड़े की सबसे पहली मिल सुन १८१८ में 
कलकत्ता में खोली गई, परन्तु कलकत्ता इसके लिये अनुकूल स्थान 
नहीं था। उसके आस-पास कपास नहीं होता था और बह सूती 
कपड़े बनाने का ऐतिहासिक महत्व नहीं रखता था, इसलिये वहाँ 
मिल सफल नहीं हुई और बंद कर दी गई। 0८५४ में सब से 
बन प्रो चावल मिल वंयई में खुली जहाँ अनुकूल जलवायु ओर स्थान था। 
चबई भोगेलिक दृष्टि से एवं सूत के आयात- च्ष्रिसे 
चहुत ही अजुकूल स्थान था। १ध्वीं शतात्दी के अंतिम काल सें 
यातायात्त का काफी विकास हो चुका था । बंबई समुद्र के किनारे 
होने पर भी देश के आन्तरिक स्थानों से व्यापार कर सकता था । 
साथ ही उसकी जलवायु सूत की कताई के लिये अनुकूल सिद्ध 
हुई । ंबई वंदस्गाह होने के कारण बड़ी राशि में चीन को सृत 
मेजता था। एशियाई देशों के सती व्यापार का ६०९८ भाग भारत 
के हाथ में था और सारे निर्यात के ६० प्रतिशत भाग का बंबई से 
निर्यात होता था |] साथ ही बंबई में औद्योगिक अनुकूलता होने 
के कारण सूती उद्योग को वड़ी सरलता से और कम व्याज की 
पर पेली भी सिल गई। किसी भी उद्योग के प्रारंभिक काल में 
प जी की उपलब्धता वहुत महत्व रखती हैं। विदेशी व्यापार का 
बन्दस्गाह होने के कारणा, बंबई में ऐसे बड़े-बड़े व्यापारी थे जो 
७» "ेग में पजी लगा सकते थे। 








सूती कपड़े का उद्योग ्६ 


५ 2 ओ 6 
उद्याग का विकेन्द्रीकरंणं ,(००४०७-५५ «भ८*- 


(८७७ तक सूती कपड़े का उद्योग अधिकांश में बंबई था उसके 
उ-पास केन्द्रित था, परन्तु बाद में सती कपड़े के उद्योग में 
पतेंस शुरू हुआ। सती कपड़े की मिलें देश के आंतरिक आर 
3 भागों में भी खोली गई । इस परिवर्तन के फलस्वरूप सदी 
कैके उद्योग में अनेक दीवकालिक परिवतेन हये। देश के 
अ्भाग में उद्योग के लिये कुछ विशेष अनुकूल परिन्थितियों 
उपत थीं। कपास की खेती अधिकांश में बंबई के आस-पास 
ही; बरन देश के आंतरिक भाग में भी होती थी। अतः बाहों 
को ही को सस्ती दर पर, थोड़े यातायात-ब्यय पर ओर सरलता 
मिल जाती थी। साथ ही आंतरिक भाग बाली शिलों के 
आस-स वाज्ञार भी निकट था| अनेक केन्द्रीय न्थानों से देश के 
विभिन्ष्रान्तों में कपड़ा भेजना सरल था, इ्यापार में देस्व-रेस्थ 
अधिकवी जा सकती थी और बाजार पर सरलता से कब्जा किया 
जा सक था| इस उद्योग की दूसरी आवश्यकता श्षम भी होती 
इस्टरप्टि से भी अन्य भाग अधिक अनुकूल थ। परन्तु उन 
भागों में शल श्रमिक नहों मिलते थ । फिर भी यह कठिनाई थाड़े 
समय तक ही रही। और फिर उद्योग की सम्पृूग श्षम शक्ति ई 
कुशल श्रम्फ़ा अनुपात अपेक्षाकृत अकुशल शक्षम से कम दोता दे 
इसलिये या अकुशल श्रम सम्ते दर पर मिल जाय तो, महँगे कुझल 
श्रम के कारा ज़ो हानि होती है, उसकी आसानी से ज्षतिपति हो 
सकती है | ध्स | तक यातायान साधनों का काफो विकास हो 
चुका था, आर: उत्तरी मिले भी सृत का नियति कर सकती थीं । 
धीरे-धीरे सारे के सार < 






में मदर बग में जायति हो रा थी आगशस 
जागृति के कार त्रिटिश प्रान्तों में नेक प्रकार के क्म-विधान 


हा पर 


लागू किये गये ॥फतन्ननः कपड़े के उ्यादन-अ्यय में दृद्धि हुई, 


६० भारत का ओंयोगीकरण 


मिल-मालिकों को असुविधा होती थी। वे मजदूरी के घंटे या. 
मजबूरी का काम, एवं काम करने की परिस्थितियों: में. मनमानी नहीं 
कर सकते थे । अतः वहुत से मिल-मालिकों ने नई मिलें त्रिटिशः 
प्रान्तों में न खोल कर देशी रियासतों में खोलीं, जहाँ श्रम-विधान 

लागू नहीं थे । इस प्रवृत्ति के कारण भी यह उद्योग बंबई से धीरे- 
धीरे हट कर उत्तरी क्षेत्रों में जमना आरंभ हो गया। 


सूत की मिलों का हास 
१६०४ तक भारतीय सूती कपड़े का उद्योग वहुत उन्नतशील 
अवस्था सें था और बंबई सब से पमुख केन्द्र था। भारत से चीन 
को बहुत बड़ी मात्रा में सतत भेजा जाता था, इसके अतिरिक्त वर्मा, 
मलाया और अरब देशों को भी सूत और सूती कपड़ा भेजा जाता 
था। परन्तु १६०४ के बाद भारत के सूती-व्यापार में वड़ी )जी से 
हास हुआ । सबसे अधिक सूत का निर्यात चीन को होव था । 
(लेकिन विदेशी *उद्योगपतियों की प्रेरणा से चीन में सूत बी मिलें 
खुल गईं । अतः चीन को भारतीय“सूत की आवश्यकता सम होती. 
गई । दूसरे, स्वयं भारत में कपड़ा बनने की मिलें खुल गइंभीर यहीं 
सृत की माँग वढ़ गई । तीसरे, रूस और जापान में युरहोने के 
कारण पशांत महासागर में यातायात की कठिनाई उपस्थि/ हो गई 
अतः जापान को चीन के वाजार पर कब्जा करने वी अवसर 
सिला । चोथे,,मारत में चाँदी का सिक्का स्वतंत्र रूप से य; बंद 
हो गया, इसलिये भारत ओर चीन की विदेशी वित्मय दर में 
परिवतेन हुये ओर सूत के व्यापार में कठिनाई आनेलिगी । धीरे- 
धीरे वंबई का सूत का व्यापार प्रायः बंद हो गया। 


प्रथम महायुद्ध का प्रभाव । 
प्रथम महायुद्ध तक उद्योग में दो त्ात्तें स्पष्ट रूप से दिखाई 


सूती कपड़े का उद्योग ६? 


कि 


देती हें : ( १) देश में तैयार किये गये सूत की खपत देश में ही के 
रही थी और सँत का व्यापार समाप्त हो गया था और (+) सूती 
* उद्योग का प्रसार किसी एक ग्रान्त में नहीं वरन्‌ देशव्यापी टी सथा 
था। प्रथम महायुद्ध के समय देश यद्यपि उद्योग में आान्य-निर्भर 
नहीं था फिर भी भारतीय वाजार में भारतीय सती कपड़े छी माँग 
बढ़ रही थी। युद्ध से इस उद्योग को वहुत प्रोत्साहन मिला, कपदे 
की माँग बहुत बढ़ी, सरकार की सेना के लिये अधिक कपड़े वे 
आवश्यकता भारत में ही नहीं वन अन्य पूर्वी देशों सें भी हुए । 
आयात का माल बंदर हो गया था, अतः देश में भी कपड़े की मांग 
बढ़ी । फलस्वरूप बाज़ार के भाव बढ़े, जिससे लाने की दर भी बढ़ी 
जिससे उद्योगपतियों को उ्थोग में विकास करने का अबसर 
मिला इसके अतिरिक्त भारत सरकार भी उद्योग की प्रोन्साटन दे 
रही थी । प्रथम महायुद्ध समाप्त होतें-हाते उद्योग उन्नत अवर्पा 
पर पहुँच गया। युद्ध के वाद ही स्वदेशी आन्दोलन से टस उ्योग 
को अधिक प्रोत्साहन मिला । इस समय उद्योगपत्िियों और नेतापों 
में काफी मतक्य था कि खरदेंशी उ्योग का विकास किया जाय । 
लेकिन उद्योग की यह उन्नत अवस्था अधिक दिनों सके नहीं सी । 
१६२६ की संसार-व्यापी मंद्री के कारण उद्योग में हास रस 
हुआ ओर यह मंदी भारदीय सृती उद्योग में एक नवीन अध्यात्र 
प्रारंभ करती है । 
१६२६ की मंदी के प्रभाव 


(४) प्रथम महायुद्ध के कारण युद्धकाल में आर चुद्धोत्तमथाल 


चर भारत का ओऔद्योगीकरण 

ऋच्च साल के साव गिर गये | जनता की क्रयशक्ति में द्वास हुआ, 
इसलिये उपसोग्य पदार्थों के अभियाचन सें भी हास हुआ | समाऊ 
की उत्पादक क्रियायें कम हो गई । वेकारी बढ़ी और निर्वाह व्यय 
सें कमी होने पर भी आम जनता को वहुत अधिक कप्टद उठाने 
यड़े | यह स्थिति संसार-ब्यापी थी और भारत पर भी इसका बहुत 
शहरा प्रभाव पड़ा । विशेषकर कृषि पदार्थों के मृल्य बहुत अधिक 


कम हो गये | आमीण जनता को कऋ्रय-शक्ति वहुत घट गई जिसके 
आऋरण सती कपडे के उ्योग पर सी अभाव पड़ा। यद्यपि रुई का 
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साब कुछ कम हुआ, परन्तु कपड़े की साँग घटती चल्ती गई | कपड़े 
का सूल्य गिरने के ऋर्ण सूती मिल की लास-दर में भी चहु 
अविक कसी हुई। (८२६ की मंदी भारत के चती उद्योग के 
इतिहास में सव से अधिक बुरा समय माना जाता हैँ । इस समय 
में सारा उच्योग अन्त-त्यस्त हो गया अनेक्त मिलें बंद हो गड 
सञदूरों सें वेक्ारी वी ओर स्ती औद्योगिक केन्द्रों में हड़तालें हुईं 
२) औद्योगिक साल का भाव भी वहुत छुछ मंदी के समय 
में उतरा और चढ़ा। रुई के उद्योग में केवल कपास की ही 
आवश्यकता नहीं होती । इसके अतिरिक्त वड़ी मशीतनें, भारी रासाय- 
निक्र पदार्थ, रंग इत्यादि की सी आवश्यकता होती है। इस प्रकार 
के औद्योगिक साल प्रायः विदेशों से ही भारत को आप्त होते थे। 
इनके मुल्य में भी वहुत भारी परिवर्तेन हुए। उ्योग के लिये 


सारी आर्थिक स्थिति इतनी अस्थिर थी कि उद्योगपतियों के लिये 
उत्पादन का पूर्वाउमान लगाना बहत कठिन हो गया था । युद्धकाल 
प्रसार की अनेक योजनाएँ बनाई गईं। उसके अठु॒नास दुदछध- 





कऋालान मलया पर आधारंत थे। परन्तु सदा के समय में सलाम का 
धर इतना चाच गिर गई श्री कि प्रसार की सार योजनाएं प्राय 
स्थगित कर दी गई 


सृतो कपड़े का उद्योग ६ 


है 


(३) प्रथम महायुद्ध के पूर् ही भारत का सूती व्यापार प्रायः 
समाप्त हो चुक्रा था| जापान चोन को बहुत बड़ी मात्रा में सत छा 
नियांत करता था | य॒द्धोत्तर काल में जापान की स्थिति आर भी 
अधिक अच्छी होती चली गई। इस बीच में जापान में जो 
व्यापारिक और चांत्रिक प्रगति हुई उसके कारण जापान का प्राय: 
समस्त पू२र्वी देशों में अभृत्व स्थापित दो गया | आरभ्म में ज्ञापान 
की इंस बढ़ती हुई औद्योगिक शक्ति की ओर ( भारनीय ) ऋषद़े 
बनाने की मिल के मालिकों ने ध्यान नहीं दिया। परन्तु १६६६ 
आ्रीर २० से ही इस प्रतिस्पर्धा का भारत के कपड़े के बाजार पर 
प्रभाव दिखाने लगा था | १६२६-१६६४ नक जापान ने प्राय: गरईा 
के डद्योग-घंचों को परास्त कर दिया था। जापान की इस श्वेप्दना 
के कुछ कारण निम्न प्रकार से हैं. :-- 

(१) सृती उद्योग के लिये एक विशेष प्रकार की जलच 
आवश्यकता होती हैँ । केबल बंबई में ही इस प्रकार की जलवा 
हमारे देश में उपलब्ध है, परन्यु जापान का अत्येक जझ्षत्र इस प्रकार 
की अनुकूल जलवायु रखता हैं| जलवायु की इस अनुकूलता के 
कारण वहाँ सृत अच्छे प्रकार का दी नहां तेबार क्रिया जा सकती 
था परन्तु कम मूल्य पर भी सृत्त का उद्योग चल सकता था। भाग्त 
में जो कुछ अनुकूल जलचाब निर्माण करने के प्रयन्‍न किये गये थे 
अधिक सफल नहीं हुये ओर उनका व्यय भी बुत श्रधिक हृंष्या, 
जिसका कपड़े के अ्पादन-व्यय पर प्रभात पढ़ा | 

(२) जापान की कपड़ों की मिलों में झी और बालक मजदरों 
की संख्या बहुत अधिक है। वहाँ खी ओर एप का अनुपात 
में ३:१ है जबकि हमारे देश की मिलों में पुर्ष झीर री का अन 
पात 2 ८:?१ है। जापान दी संसार के शोद्योगिछ देशों में दे 
देश है, जहों कि ख्री-मजदरों की संख्या हतसी झ्रधिक £। रिश्यों 
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को वेतन दर पुरुषों की वेतल दर से कम होती है, परन्तु जहाँ तक 
आधद्योगिक कुशलता का सम्बन्ध हैं, दोनों में किसी प्रकार का अंतर 
नहों होता । वास्तव में जापान की ल्ली मजदूर की औद्योगिक कुश- 
लता हमारे देश के पुरुष-मजदर की कुशलता से तिशुना या चोंगुनी 
| बालक-सञदूरों की संख्या जापानी उद्योगों में बहुत अधिक है । 
इनकी वेतन दर प्रायः आधी होती है। कुशल ओर सस्ते श्रमिक 
'मिल जाने के कारण जापान की सूती कपड़ों की मिलों में उत्पादन- 
उयय भारत को मीलों की अपेक्षा बहुत कम था। इसलिये वाहर 
से रुई मेंगाने पर भी और विदेशों को कपड़े का निर्यात करने पर 
भी विदेशी बाजार में कपड़ा अधिक सस्ता पड़ता था । 

(३) जापान में रुई का उत्पादन लामसात्र को भी नहीं होता 
हैं । आरंभ से ही जापान रुई भारत, अमेरिका या चीन से खरीदता 
रहा हैं। इस निर्भरता के कारण जापानी कपड़े के उत्पादन पर कोई 
बुरा प्रभाव नहों पड़ा । परन्तु इसके विपरीत कपड़े के उद्योगे- 
पतियों ने रुई खरीदने का एक ऐसा संसार-ज्यापयी सद्जठन व 
रखा था, जिसके केसर आयः सभी रुई उत्पादन करने वाले देशों में 
थे और जिसके पास पर्याप्त पु जी थी, उत्तम संगठन था ओर राज्य 
की सहायता ग्राप्त थी। रुई के खरीदने की व्यवस्था के द्वारा जापान 
की कपड़े की मिलें अपने पूर्वानुमान के अनुसार पहिले से ही एक 
निश्चित दर पर रुई खरीद लेती थीं। भविष्य में मूल्य परिवर्तन 
होने के फ्लखरूप वे इस प्रक्तार की हानि से अपने आपको वचा 
लेती थीं। इसलिये जापानी मिलों के उत्मादन-व्यय में स्थिरता थी 
ओर इसके कारण विक्रय का संज्ञठन भी अधिक सुद्दढ़ था। 

(४) जापान के कपड़े के उद्योग के पीछे केवल उद्योगपतियों की 
ही शक्ति कार्य नहीं करती थी वरन्‌ राज्य की ओर से भी इस उ्योग 
को अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता मिलती थी। उदाहरण के लिये 
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विदेशों में जापानी माल का प्रचार करना, विदेशों से ऋचच मान 
के नमूने मेगाना, विदेशी उपभोक्ताओं से उनकी आवश्यकताओं 
की जानकारी प्राप्त करना, विदेशी सरकारों से जापानी निर्यान ये; 
व्यापार के सम्बन्ध में संधि करना, उद्योगपतियों को आर्थिक सहा- 
यता देना इत्यादि । 

(४) प्रथम महायुद्ध के पश्चान जापान की नी सेना का काफी 
विकास हो चुका था। जापान का आवात और नियत प्राय: ज्ञापानी 
जहाजी कंपनियों द्वारा ही होता था । इन कंपनियों ओर जापानी 
ड्द्योगपतियों में एक दूसरे को सहायता देने का समता हो चुका 
था | इसलिये जापान के माल पर याताबात का हैवय बहुत क्रम 
जल्गता था ओर इसी कारण जापान जैसे दूर स्थित देश से आने पर 
भी हमारे देश में माल सस्ता पड़ता था । 

(६) १६२६ और २४ के बाद जापान ने अपने सिक्के पेन 
( ॥८॥ ) का मृल्यपात किया और अपनी सुविधा के अनुसार उसडे 
विदेशी विनिनय की दर में परिवर्तन किये । इस मोंद्रिक परिवनेन 


पक्का माल बाहरी बाजारों में लस्ता पड़ता था । 

« (७) जापान ने यद्यपि आंद्योगिक प्रगति काफी कर ली श्री, 
परंतु औद्योगिक श्षामिकों के संबन्ध में उसकी नीति बहुत प्रतिक्रिया- 
बादी रही | अँतर्रा्ट्रीय-क्रम-संगठन ( ॥77ए7पताउजाओं स््ततिएप्रा 
(37]वांइतरता ८. ।.. (0, ) ने जितने भी विधान महडयें 
के कल्याण के लिये बनाये उन सब की जापान ने सदा अयजलना 
की । काम करने के घंटे, काम करने की जगह. मिलों का सिर्माग्ग, 
मिलों का निरीक्षण, की और बालक सम्बन्धी व्रिवान, शिक्द 
(8४0) और श्रमकल्याण की योजनाएँ जापान में बहुन ही लगरय 
थीं। एक प्रकार से जापानी माल श्मिकक के शोपगा के कारण है| 


६६ भारत का ओयोगीकरण 


सस्ता पड़ता था | भारत अंतर्राष्ट्रीय अम संगठन का सदस्य था। 
अनेक अंतर्राष्ट्रीय श्रम विधान भारत में लायू हो चुके थे, इसलिये 
भारत की मिलों में श्रस व्यय की दर ( (४६८ ० ]9फ४0०प7 ८०५ ) 
जापान की मिलों की अपेक्षा अधिक होती थी । 
“ (८) भारत की कपड़ों की मिलों का संगठन भी कोई संतोपज्ननक 
नहीं था | अव्यवस्था क्े कारण भारत की मिलों में प्रतिस्पर्धा का 
मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी | बहुत सी सिलों में विशेषकर 
बंबई आर अहमसदाबाद की मिलों में आवश्यकता से अधिक पनी 
लगी हुई थी। इस पेजली के कारण मिलों की उत्पादन क्षमता 
जापानी मिलीं की अपेक्षा कम थी। अतिरिक्त पृ जी केवल बेकार 
नहों रहती थी, परंतु उसके कारण अन्य उत्तादक साधनों का संतुलन 
भी विगड़ चुका था। इस वेकार पूजी पर इ्योगपतियों को व्यर्थ 
में व्याज देना होता था। जिसका भार अंद में उत्पादन व्यय पर 
पड़ता था। दूसरे, अनेक उद्योग धंथों में ऐसे अंतर्संतंध ( ॥0९ए- 
]0०0०ंपंण8 ) स्थापित हो गये थे कि एक उद्योग का प्रवन्ध-बोड 
दूसरे उद्योग का प्रवन्ध-चोड भी था। इसके कारण यदि एक मिल में 
-» हानि होती तो उसका प्रभाव दूसरी मिल पर भी पड़ता था| इसी 
प्रकार अनेक उद्योगों के कोप भी अंतेसंबंधित थे, सारी ओद्योगिकः 
स्थिति जटिल वन गई थी क्रि उसके विकास ओर सुव्यवस्था में 
अनेक चाधाएँ उत्पन्न होने लगीं थीं। 
मंदी का सवसे अधिक प्रभाव वम्बई की सूती कपड़ों की मीलों 
पर पड़ा। प्रथम महायद्ध के समय वस्चई के कपद़ा-उद्योग को काफी 
हानि हो चक्की थी । १६०४ हे पूर्व जो वम्बई के सृत के व्यापार 
में एकाधिकारिता थी वह प्राय: प्तमाप्त हो चकी थी। धीरें-घारे 
जापान चीन के बाजारों में अपना सृत वेचना प्रारन्स कर रहा था 
ओर चीन में मी सूत के कुछ कारखाने खुल चुके थे । इन कास्खों 
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से भारत ओर चीन का सूत ह्यापार प्रायः झमाप्त हो चक्ता था। 
प्रथम महायुद्ध में इस व्यापार को और भी अधिक घफा पहुँचा । 
युद्धकाल में यातायात की कठिनाइयों के कारण दोनों देशों के व्यापार 
में अवरोध उत्पन्न हो गया | इसके फलस्वरूप भारत से सूत का 
निर्यात वन्‍्द्र हो गया था । इस प्रकार स्थिति में १६२६ की मंदी झा 
प्रभाव सखाभाविक रूप से वम्बई के उद्योग पर सचसे खराब पढ़ा। 
इसके कुछ आंतरिक कारण भी थे। उदाहरण के लिये वम्च्रई 
कपड़ा-उद्योग के उद्योगपतियों ने अपने उद्योग की अवहेलना पआारंभ 
करनी शुरू कर दी थी, जेसे--बन्चई की मीलों के कमीशन एजेन्द 
उत्तरी भारत के बाजारों में अधिक रुचि नहीं लेते थ॑! बन्चई फी 
मीलें उत्तरी भारत के उपभोक्ताओं की आवश्यक्रता के अनुसार 
उत्पादन नहों करती थों। वम्पई के व्यापारियों ने भी पड़ोस के देशों 
सें व्यापार की अव्ेलना की | 
उपयुक्त आन्तरिक दोपों के अतिरिक्त वम्बई की मीलों के साथ 

कुछ विशेष कठिनाइयाँ भी थों। वच्चई की मीलों को दूरदूर देः 
क्षेत्रों से कच्चा माल मेगाना पड़ता था | इसके कारण यातायात छा 
खचे बढ़ जाता था। इसी प्रकार बंबई में जलचियूत शक्ति का खर्च, 
अधिक था | मजदूर लोग अधिकांश में बाहर से बुलाये जाते थे, 
इसलिए उनको मज़दरी की ऊँची दर, रहने के मकान ओर '्यन्य 
स॒विधायें देनी होती थीं। जो माज्न बंबई में बनना था 

सको उत्तरी भारत के वानारों में पेचने »े लिये, बंबई की मीलों की 
रेल का खच उठाना पड़ता था, इसलिये वहाँ जाकर या मान 
अधिक महँगा पड़ता था । वंचई के उद्योगों पर स्थानीय कर भी 
बहुत अधिक थे | इसके अतिरिक्त प्रान्नीय सरकार के द्वारा रूम 
कानून भी अधिक कड़ाई से लागू किये जाते थे, जब छि उनरी भारत 
विशेषकर देशी रियासत्तों में, या तो कानून थे ही नहीं, अथवा 

हल 
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सस्ता पड़ता था। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य था। 
अनेक अंतराष्ट्रीय श्रम विधान भारत में लागू हो चुक्रे थे, इसलिये 
भारत की मिलों में श्रम व्यय की दर ( (१४६८ ०6 [89007 ८०४ ) 
जापान की मिलों की अपेक्षा अधिक होती थी। 

(८) भारत की कपड़ों की मिलों का संगठन भी कोई संतोपजनक. 

हीं था। अव्यवस्था क्रे कारण भारत की मिंलों में प्रतिस्पर्धा का 

मुकाचला करने की शक्ति नहीं थी | बहुत सी सिलों में विशेषकर 
बंचई और अहसदावाद की सिलों में आवश्यकता से अधिक पँनी 
लगी हुई थीं। इस पजी के कारण मिलों की उत्पादन क्षमता 
जापानी मिलों की अपेक्षा कम थी। अतिरिक्त पूंजी केवल वेकार 
नहीं रहती थी, परंतु उसके कारण अन्य उत्पादक साधनों का संतुलन 
भी बिगड़ चुका था। इस वेकार पूंजी पर उद्योगपतियों को व्यर्थ 
में व्याज देना होता था। जिसका भार अंत में उत्पादन व्यय पर 
पड़ता था। दूसरे, अनेक उद्योग धंथों में ऐसे अंतर्सचंध ( [76- 
]02८ 50४8 ) स्थापित हो गये थे कि एक उद्योग का प्रचन्ध-बोड 
दूसरे उद्योग का प्रचन्व-बो्ड भी था। इसके कारण यदि एक मिल में 
,» ह।नि होती तो उसका प्रभाव दूसरी मिल पर भी पड़ता था| इसी 
प्रकार अनेक उद्योगों के कोप भी अंतेसंवंधित थे, सारी ओद्योगिक: 
स्थिति जटिल वन गई थी कवि उसके विक्रास ओर सुव्यवध्था में 
अनेक वाधाएँ उत्पन्न होने लगीं थीं। 

मंदी का सबसे अधिक प्रभाव वम्बई की सूती कपड़ों की मीलों 
पर पड़ा। प्रथम महायुद्ध के समय वम्चई के कपड़ा-उद्योग को काफी 
हानि हो चकी थी। १६०४५ ऊे पूत्र जो वम्बइ के सूत के व्यापार 
में एकाधिकारिता थी चह प्राय, समाप्त हो चक्की थी | धीरे-धीरे 
जापान चीन के वाजारों में अपना सृत वेचना प्रारन्स कर रहा था 
ओर चीन में भी सूत के कुछ कारखाने खुल चुके थे । इन कारणों 
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से भारत ओर चीन का सूत व्यापार प्राय: समाप्त हो चका था। 
प्रथम महायुद्ध में इस व्यापार को और भी अधिक धक्का पहुँचा । 
युद्धकाल में यातायात की कठिनाइयों के कारण दोनों देशों के व्यापार 
में अबरोध उत्पन्न हो गया | इसके फलखरूप भारत से सूत का 
निर्यात वन्द हो गया था । इस प्रकार स्थिति में १६२६ की मंदी का 
प्रभाव स्वाभाविक रूप से वम्बई के उद्योग पर सबसे खराब पड़ा । 
इसके कुछ आंतरिक कारण भी थे। उदाहरण के लिये वम्ब्रई के 
कपड़ा-उद्योग के उद्योगपतियों मे अपने उद्योग की अवहेलना आरंभ 
करनी शुरू कर दी थी, जैसे--वम्बई की मीलों के कमीशन एजेन्ट 
उत्तरी भारत के बाजारों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। बम्बई की 
मीलें उत्तरी भारत के उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार 
उत्पादन नहों करती थों। वम्बई के व्यापारियों ने भी पड़ोस के देशों 
में व्यापार की अवहेलना की । 

उपयुक्त आन्तरिक दोपों के अतिरिक्त वम्बई की मीलों के साथ 
कुछ विशेष कठिनाइयाँ भी थों | वम्बई की मीलों को दूर-दूर के 
ज्षेत्रों से कच्चा माल मँगाना पड़ता था । इसके कारण यातायात का; 
खचे बढ़ जाता था। इसी प्रकार वंबई में जलविद्युत शक्ति का खर्च 
अधिक था | मजदूर लोग अधिकांश में वाहर से चलाये जाते थे 
इसलिए उनको सजदूरी की ऊँची दर, रहने के मकान ओर अन्य 
सुविधायें देनी होती थीं। जो कुछ माज्ञ बंबई में चनता था, 
उसको उत्तरी भारत के वाज़ारों में बेचने के लिये, बंबई की मीलों को 
रेल का खर्च उठाना पड़ता था, इसलिये वहाँ जाकर यह माल 
अधिक महँगा पड़ता था। बंबई के उद्योगों पर स्थानीय कर भी 
चहुत अधिक थे | इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकार के द्वारा श्रम 
कानून भी अधिक कड़ाई से लागू किये जाते थे, जब कि उत्तरी भारत 
विशेषकर देशी रियासतों में, या तो कानून थे ही नहों, अथवा 

ही 
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करायान्बित नहों किया जांता था। इन सत्र कठिनाइयों के 
कांरण बंबई में मिल्ञों का उ्यादन-उ्यय उत्तरी भारत की सीलों की 
अनेज्ञा अधिक होता था | इसके फंन्नख हप वंत्रई में कपड़ा उद्योग 
को लाभ की दर अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत कम हो गई थी। 
ऐसी स्थिति में १६२६ की मंदी के प्रभाव का मुकावला करने की, 
'बंबई के उद्योगों में सामथ्य नहीं थी | इसलिये मंदी के कारण सबसे 
अधिक अव्यवस्था वम्बई की मीलों में हुईं । 


संरक्षण का आरम्भ 


भारत के कपड़ा उद्योग के इतिहास में मुख्यतया तीन वातें 
प्रभाव डाल रही हैं । सर्वेश्रथम इंग्लैंड की मीलों का कपड़ा प्रारं- 
मभिक काल में भारतीय कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करता रहा है| इंग्लेण्ड 
के इस व्यापार को भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त था। लगभग 
४० वर्ष तक सारत सरकार की बैदेशिक व्यापार नीति इस मुख्य वात 
पर आधारित थी कि किस प्रकार से अँग्रेजी कपड़े के व्यापार को 
भारतीय वाजारों में प्रोत्साहन दिया जाय । दूसरे, भारत के सूती 
कपड़े कें उद्योग के पीछे स्वदेशी? की भावना सदा कार्य करती रही 
है। यद्यपि उद्योग को राज्य की ओर से संरक्षण प्राप्त नहीं था, 
परंतु राष्ट्रीयवा की भावना के कारण, आम जनता उद्योग के 
विकास के पक्ष में रही है, और इसलिये कपड़ा उद्योग के लिये सदा 
संरक्षण की माँग सबसे तीत्र रही है। तीसरे, श्रथम महायुद्ध के 
पश्चात्‌ जापान की प्रतिस्पर्धा भारतीय सीलों के विकास सें सबसे 
बड़ी वाधा रही है । इसके कारण १६२६ के पश्चात्‌ भारतीय सरकार 
के सामने यह समस्या रही है कि कपड़ा उद्योग को इतना संरक्षण 
दिया जाय कि जिंससे भारत सें जापानी माल आना कम हो, साथ 
ही-अँगरेजी साल की खपत को कोई नुकसान न पहुँचे ओर भारतीय 
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उद्योग इतना अधिक बढ़ भी न जाय कि लंकाशायर और मैनचेम्टर 
की कपड़े को मिलों को नुकसाऩ न पहुँचे | संरक्षण का सारा इति- 
हास इन तीन वातों से प्रभावित हुआ हैं । ४ 

सचसे पहले सब १६२६ में कपड़ा उद्योग की संरक्षण की दृष्टि 
से जाँच की गई। इस समय जापान ओर भारत की कपड़े की मीलों 
में काफी प्रतिस्पर्धा थी। यद्यपि मंद्री आरम्भ नहों हुई थी, परन्छु 
उद्योगपतियों में इसके प्रति डर अवश्य पैदा हो गया था। १६२०-२१ 
के कॉमेंस आन्दोलन के फलस्वरूप स्वदेशी की भावना काफी जाग्रत 
हो चक्री थी | इसलिये सरकार ने संरक्षण की माँग की जाँच के 
लिये टेरिफ बोड ( [2४ 80270 ) नियुक्त क्रिया। १६०७ में 
इस बोड ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उद्योग के हास के 
कारणों ओर हवस के उपचारों पर प्रकाश डाला गया। बोड के 
मतानुस र उद्योग के हास के निम्न कारण थे :--- 

(१) जापान ने अतासाजिक रीतियों से भारतीय उद्योग को 
हानि पहुँचाई | 

(२) भारतीय मीलों का आन्तरिक संगठन दोपपरण रहा है 
जसे--हुछ मीलों में आवश्यक्रता से अधिक पंतनी लगी हुई थीं 
कुछ श्रमिक्रों की उत्पाइन शक्ति चहुत असंतोपजनक थी आर 
कुछ मोलों में उत्पादन की क्रियाये वैज्ञानिक ढंग की नहीं थीं। इसी 
प्रकार अ वर्कांश मीलों का प्रवन्ध 'ननेजिंग ऐजेन्सी पद्धति? के द्वारा 
होता था, जिसके फलन्नस्वरूप -जनता का उद्योग के बिकास में 
विश्वात्त उठ गया था। 

(३) संसार व्यापी मंदी का भ्रभाव भारत की कपड़े की मीलों 
पर भी पड़ा। 

परिस्थिति में सुधार करने के लिये बोई ने कुछ निम्न सुझाव 
रखे :-- 
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(१) कपड़े की मीलों में श्रमिक को उत्पादन-शक्ति बढ़ाने को 
आवश्यकता है। मीलों में मजदूर नियुक्त करते समय डनकी कश- 
लता पर विशेष ध्यान देना चाहिये । कारखाने के अंदर का: वाता- 
बरण, औजार, काम करने की सुविधायें, आराम के लिये प्रवन्ध 
ओर काम करने के घंटों पर राज्य का नियमन होना चाहिये | इसके 
अतिरिक्त श्रमिक वर्ग के साधारण शिक्षण ओर ट्रेनिंग के :लिए 
मील-मालिकों को प्रयत्न करना चाहिये। साथ ही उनके रहने के 
लिये शहर में मकान का इंतजाम करना चाहिये। इन विभिन्न 
उपायों के द्वारा श्रमिक वर्गे अधिक स्वस्थ, कुशल और अधिक 
संतुष्ट हो सकेगा ओर बह उत्पादन में उत्साहपर्चक अपना सहयोग 
दे सकेगा । बा 

(२) भारतीय मीलों को अप्रने उत्पादन की किस्म: ओर मात्रा 
में परिवर्तन करने की आवश्यकता हैं | वहुत सी मीलें उत्तरी, भ्नारत 
के बाजारों की आवश्यकता के अतुसतार वीच के दर्ज का साल नहीं 
बनातों | उनके रग या छपाई इत्यादि उपसोक्ताओं की आवश्यकता 
के अनुसार नहों होती । बाजार में साल की खपत बढ़ाने के लिए 
विभिन्न प्रकार के कपड़े चनाना आवश्यक हैं । _ 

(३) अब तक वन्चडई की कपड़े की मीलें इछ विशेष प्रकार 
कपड़ा वनाती रही, जिसकी साँग व्यापक .नहों थी । ग्रहाँ. की मीलों 
की जलवायु सम्वन्धी सुविधा का लाभ उठाना चाहिये। अच्छे 
प्रकार के महीन कपड़े वम्वई में विशेष तौर पर बनाय्रे जा सकते हैं | 

(४) उत्पादन के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें क्रि भारत ,की 
कपड़े की मीलों ने बहुत कम प्रगति की है। - जैसे--छींट के कपड़े, 
छपाई और गहरे रंग के कपड़े । - ८ 

(४) मीलों को अपने:क़च्चे साल के:लिये अधिक संगठित होना 
चाहिये । रुई पेदा करने वाले क्षेत्रों में मील के एजेन्ट नियुक्त द्ोने 
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चाहिये, जो कि मूल्य परिवरतेनों से लाभ उठाकर अपनी मीलों के 
लिए सस्ते दर पर नियमित रूप से कपास भेज सकें । 

(६) अब तक भारत ने तो भारतीय वाजार में अथवा दक्षिणी- 
पूर्वी एशिया में ही अपना माल बेचने की.कोशिश की है। भविष्य 
में पड़ोसी देशों में जेसे ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, अरब 
इत्यादि देशों में भी बाजार ढे ढ़ने की कोशिश करनी चाहिये । 

वोड ने इन सुमाओं के अतिरिक्त उद्योग को सरकारी संरक्षण 
देने की भी सिफारिश की | वोडे ने सरकार से सिफारिश की कि 
सूत पर आयात कर ११ प्रतिशत से बढ़ाकर १४५ प्रतिशत कर देना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त वारीक सूत की कताई के लिग्रे सरकार 
द्वारा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये और सूती कपड़े की मिलों 
की मशोनरी, भारी रासायनिक पद्ठाथं, रंग इत्यादि पर आयात कर 
नहां लगाना चाहिये | बोर्ड की इन सिफारिशों को सरकार ने मंजूर 
नहाँ क्रिया | केबल अंतिम सिफारिश को सरकार ने अपनी अनु- 
मति दी । इसके फलस्वहवप जनता में विशेषकर सूती कपड़े के 
उद्योग से सम्बन्धित उद्योगपतियों और व्यापारियों में असंतोप 
फैला । सरकार के निर्णेत्र के विरुद्ध समाचार पत्रों में और विधान 
सभाज्ञों में काफ़ो प्रचार किया गया | इस विरेध-प्रदर्शन के फल्त- 
स्वहप सरकार ने अपने निणय में परिवर्तेत किया। १६२७ में 
एशवीजा 7 (6 76६६४ ?70९९७०7७ :गरशोतवालशाएं ८ 
के अन्तर्गत सूती कपड़े के आयात पर ४ प्रतिशत यथामूल्यकर 
( 89 ५०,०७४ वेणए ) लगाया गया। इसके अतिरिक्त सूती 
कपड़े की मशीन इत्यादि पर भी आयात कर उठा दिया गया। 
सरकार ने भारतीय कपड़े की विदेशों में चिक्री बढ़ाने के लिए विदेशो[ 
में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये ओर भारत सें एक व्यापारिक 
कप्तीशन नियुक्त क्रिया गया। परन्तु इन सब उपचारों के उपरान्त 

॥४)॥ 
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* भी कपड़े के उद्योग में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ । जो कुछ 
आयात कर लगाये गये वे अपयात्त थे | दूसरे, जापानी कपड़े की 
प्रतिस्पर्ो बढ़ती जा रही थी। तीसरे, १६२६ की मंदी में प्रभाव 
धीरे-धीरे दृष्टिगांचर हो रहा था। इसलिए संरक्षण प्राप्त हो जाने 
पर भी भारतीय उ्थोगपतियों को कोई संतोप नहीं हुआ | 
१६२७ के ॥४४7 3८६ की अवधि ३१ मार्च १६३० तक 
थी | इसलिए १६२६ में उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने की 
आवश्यकता पड़ी | १६२६ में जी० एस> हार्डी (5, 5, पथ४09) 
की अध्यक्षता में कपड़े के उद्योग की जाँच आरंभ हुई ) जी० हार्डी 
ने उद्योग को संरक्षण देने की सिफारिश की। हार्डी ने कपड़े के 
ध्यायात पर १४ अतिशत कर तथा सृत्त के आयात पर ३३ आना 
प्रति पॉड कर की सिफारिश की | इन सिफारिशों के आधार पर 
१६३० में एक नया ऐक्ट पास हुआ | इसके अंतर्गत भारतीय सूत 
को विशेष संरक्षण देने के लिए ५ प्रतिशत आयात कर गैर-त्रिटिश 
सृत पर लगाया गया । इसके कारण भारतीय उद्योगपतियों में 
ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति संशय ओर प्रतिरोध की भावना 
उत्पन्न हुईं | उनके अछुसार यह विशेष संरक्षण भारतीय उद्योगों को 
संरक्षण देने की दृष्टि से नहीं, परन्तु त्रिटिश माल को भारतीय 
वाज़ारों में जापानी माल से संरक्षण देने की योजना थी। 
१६२७ का टेरिफ ऐक्ट १६३० में समाप्त हुआ। १६३१ के 
नए वजट के अनुसार ५ प्रतिशत यथा मूल्य कर ( 20 ४५०६ 
0७5 ) विदेशी कपड़े पर लगाया गया और २५ प्रतिशत अति- 
रिक्त आयात कर # 5प्ालीाशछहु८ 00 पीट 7907 ) लगाया 
गया | इसके फलस्वरूप ब्रिटिश कपड़े पर आयात कर २५ प्रतिशत 
हुआ ओर गैंर-तिटिश साल पर ३१३ प्रतिशत हुआ । 
१६३० का टेरिफ ऐक्ट ३१ साच १६३३ तक लागू रह सकता 
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था। इसलिए ड्योग की स्थिति पर पुनविचार करने की आवश्यकता 
हुई | १६३२ में जापानी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक चढ़ गई थी | इसके 
कारण केवल भारतीय उद्योग को द्वी हानि नहीं हुई वल्कि त्रिटिश 
व्यापार को भी हानि पहुँच रही थी। भारतीय मीलों की स्थिति 
ओर भी अधिक गंभीर वन गई थी। १६३२ के माचे के महीने में 
सारे प्रश्न की जाँच करने के लिए “टेरिफ बोड” नियुक्त क्रिया 
गया | वोड् की जाँच पूरी भी नहों हो पाई थी कि इसी वीच में 
जापान ने अपने सिक्के येन ( ४८१ ) का अचमल्यन कर दिया । 
इस परिवतेन के फलखरूप जापानी माल भारत में और भी सस्ता 
पड़ने लगा ओर कपड़े के उद्योग ओर व्यापार में संक्रटकाली|न 
स्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए भारतीय सरकार ने टेरिफ बोडे 
को तक्कालिक जाँच के लिए आदेश दिया | इस जाँच के फलस्वरूप 
जापानी कपड़े पर आयात कर ३१३ प्रतिशत से बढ़ाकर ४० प्रति 

शत तक बढ़ा दिया गया और २-३ महीने के पश्चान उसमें ओर 
भी वृद्धि कर उसे ७४ प्रतिशत कर दिया । १६३० का टेरिक्र ऐक्ट 
३१ सा्च १६३३ को समाप्त होने वाला था, उसकी अवधि वढ़ाकर 
३१ अक्टूबर १६३३ कर दी गई ओर फिर कुछ समय पश्चाव यह्‌ 
अवधि ३० अग्रैल १६३४ तक बढ़ा दी गई । 

९३४ के आरंभ में जापान ओर भारत के व्यापारिक संबंध 
में कुछ परिवर्तत की आशा थी | अब तक भारत आर जापान के 
व्यापारिक संबंध १९०४ के समझते के अनुसार निर्धारित होने थे । 
इस समझभोते के अंतर्गत भारत जापान के विरुद्ध किसी भी प्रकार 
का पक्तपात नहीं कर सकता था, परन्तु १६३० से ही भारतीय 
वाजारों में जापानी माल की प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई थी । 
इसलिए १६०४ का समभोता तत्कालीन परिस्थिति में व्यवद्यारिक 
नहीं माना ज्ञा सकता था। अतः जापान ओर भारत में एक नया 
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व्यापारिक सममोता हुआ । उधर ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक 
संबंधों में भी कुछ वर्षो से खोंचा-तानी चल रही थी। अब तक 
त्रिटिश उद्योगपतियों को भारतीय सरकार की ओर से संरक्षण 
मिलता रहा। परंतु इस नीति के फलस्वरूप भारत में त्रिटेन के 
प्रति असंतोप और विरोध बढ़ रहा था | इसलिए भारतीय सरकार 
यह चाहती थी कि भारत के उ्योगपतियों ओर ब्रिटेन के उद्योग- 
पतियों में आपसी समझौता हो जाय तो अधिक अच्छा हो । 
१६४४ में दोनों देश के कपड़े के उद्योगपतियों में एक नया सम- 
भोता हुआ जिसे “१४०१ए-,९८४ 22८०” कहते हैं। भारत और 
जापान के नये सममोते ओर “मोदी लीज़” सममोते के अनुसार 
गैर-त्रिटिश साल पर आयात कर ७४ प्रतिशत से घटाकर ४० प्रति- 
शत रखा गया। अन्य सारे कर पूर्वच॑त्‌ रख गये । 

उपयुक्त दोनों समझौते के फलस्वरूप भी उद्योग की स्थिति में 
कोई विशेष परिवर्तेन नहीं हुआ और न भारतीय उद्योगपतियों को 
उनसे संतोप ही हुआ । भारत की यह शिकायत बनी ही रही कि 
भारतीय सरकार की विदेशी व्यापार-नीति त्रिटिश हितों के द्वारा 
प्रभावित हुई। १६३६ में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक 
विशेष टेरिफ वोड नियुक्त किया गया। इस वोड का मुख्य उद्दश्य 
भारत के कपड़े के उद्योग को त्रिटिश कपड़े के व्यापार के विरुद्ध 
संरक्षण के प्रश्न पर चिचार करना था। परंतु जिस आशा से बोर्ड 
नियुक्त किया गया, ठीक उसके विपरीत वोर्ड के सभी सदस्यों ने 
एकसत से ब्रिटिश कपड़े के व्यापार पर आयात कर घटाने की 
सिफारिश की । वोडे की सिफारिश के अनुसार विदेशी सफेद कपड़े 
पर आयात कर २४ प्रतिशत से घटाकर २० प्रतिशत कर दिया गया 
आर इसी प्रकार रह्जीन कपड़े पर भी ४ प्रतिशत कर की कमी की 
गई । इस परिवर्तेन के फलस्वरूप देश में ओर नई स्थिति उतसन्न 
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हुई, जिससे भारत ओर ब्रिटेन में नये व्यापारिक सममोते की 
आवश्यकता पड़ी। १६३७ में “इन्डो बृटिश ट्रेड एग्रीमेन्ट” 
नामक नया सममोता भारत और त्रिटेन में हुआ । 

इस समभोते के अनुसार प्रिटिश कपड़े के आयात पर आयात- 
कर में कमी की गई । अब तक भारत से रुई के निर्यात में और 
ब्रिटेन से कपड़े के आयात में कोई संवन्ध नहीं था। नए समभाते 
के अनुसार दोनों में संबंध स्थापित किया गया | इसके अतिरिक्त 
विदेशी छपे हुये कपड़े पर आयात कर १७३ प्रतिशत से घटाकर 
१४ प्रतिशत कर दिया गया। अन्य सब प्रकार के कपड़ों पर भी 
१४ प्रतिशत आयात कर लगाया गया । ब्रिटेन से कपड़े का आयात 
निश्चय किया गया। यदि किसी भी वर्ष में ३ करोड़ २० लाख 
गज्ञ से कम कपड़ा, त्रिटेन भारत को भेजेगा तो २४ प्रतिशत 
आयात कर में कमी कर दी जायगी। यदि किसी भी वर्ष में ४ 
करोड़ गज कपड़े से अधिक त्रिटेन से कपड़ा खरीदा गया तो 
ब्रिटिश माल पर आयात कर में किसी प्रकार की भी रियायत् नहीं 
की जाएगी। भारत में त्रिटेन को रुई का निर्यात भी निर्धारित 
क्रिया गया | १६३६ में रुह की ४ लाख गोंठे, १६४० में ४४ लाख 
गाँठे' ओर १६४१ में ६ लाख गाँठे । प्रति वर्ष ब्रिटेन, भारत से 
इतनी रुई खरीदता था--इस वात का भी ब्रिटेन के आयात कर 
में रिवायत करते समय ध्यान रखा जाता था | प्रथम चार त्रिदिश 
कपड़े के आयात ओर भारतीय रुई के नियात में पारस्परिक संबंध 
स्थापित हुआ और उसके अनुसार आयातकर में परिवर्तन करने 
की योजना रखी गई । इस नये समभीते से भारत के उद्योगपतियों 
को संतोष नहां हुआ । उन्तके मतानुसार नया समता भारत के 
हितों के विरुद्ध था। इस समभाीते से लंकाशायर ओर मेनचेस्टर 
की मिलों की करचा माल नियमित रूप से मिहाने का प्रचनन्‍्ध हो 


१०६ भारत-का ओद्योगीकस्ण 


गया था और भारत में ब्रिटिश कपड़े के आयात की सभी एक प्रकार 
से पूरी गारंटी हो गई थी | इसलिए भारत से कच्चा माल प्रति वर्ष 
जाने लगा ओआंर पक्का माल भारत के वाज़ारों में त्रिटेन से आने 
लगा । भारत के विरोध के पश्चात्‌ भी भारतीय सरकार ने इस नये 
समझते को भारत पर लागू कर दिया ओर यह नया सममोता 
३१ माच ९६४२ तक लाग क्रिया गया | 


कड़े के उद्योग पर द्वितीय महायद्ध का प्रभाव 


द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव का विश्लेषण करने से पत्र भारतीय 
कपड़े के उद्योग की युद्ध के आरंस हाने के समग्र जो स्थिति थी 
उस पर विचार आवश्यक हैं। १६३६ में भारत के कपड़ा-अ्योग 
की स्थिति संतोपजनक नहीं थी। बहुत सी मीलों में विशेषकर 
अहमदाबाद और बंबई में उत्पादन का कार्य शिथिल् पड़ गया था 
अनेक स्थानों पर शिफ्ट कम की जा रही थी। मजदूरों में. असंतोष 
फैल रहा था ओर उद्योग में लाभ की दर घटती जा रही थी। 
१६२६ की संदी का अ्माव कपड़े के उद्योग पर स्पप्ट अतीत होता 
था। आमीणा क्षेत्रों में आशिक स्थिति विगड़ने के कारण कपड़े की 
माँग घटती जा रही थी। जापान फिर से भारत के बाजार में दुगनी 
ताकत से प्रतिस्पर्धा कर रहा था । बंबई की मोलों की स्थिति और 
भी अधिक खराब थी उस प्रदेश में जायदाद पर १० प्रदिशद कर 
लगते से मिलों का उत्पादन-व्यय चढ़ गया था। इसके अतिरिक्त 
बंबई में मजदरों की परिस्थिति वरिगड़ती जा रही थी। १६३६७ आर 
में म॒ल्यों में कुछ अधिक कमी हुई, जिसका प्रभाव कपड़े के 
उद्योग पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा । द्वितीय महायुद्ध आरंभ हाने तक 
उद्योग में निराशा की स्थिति चनी हुईं थी, परन्तु युद्ध आरंभ हाति 
ही, बाजारों पर उसका प्रभाव तत्कालिक हुआ | इसलिये कपड़े के 
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उद्योग पर भी उसका आशाजनक प्रभाव पड़ा, जो कि निम्न प्रकार 
हुआ :--. 
(१) व्यापारियों और उ्द्योगपतियों को प्रथम महाः 
अजित लाभ की याद थी | ट्वितीय महायद्ध आरंभ होते ही उनमें 
लाभ अजित करने की नई आशा उत्पन्न हो गई। लिन लोगों के 
पास बहुत छुछ साल दवा हुआ पड़ा था उसे वे चंचने के लिये 
उत्सुक नहीं थे ओर सारे व्यापारी जगत में माल को ओर भी 
अधिक दवाकर रखने की प्रवूत्ति बढ़ गड्ढे । इसका प्रभाव कपड़े के 
मूल्य पर तुरंत ही पड़ा, अर्थात्‌ बाज़ार के भाव धीरे-धीरे बढ़ने लगे। 

(२) १६४१ में जापान के युद्ध में उत्तर पड़ने के कारण जापानी 
माल, पेजी ओर यातायात साधनों को भारतीय सरकार ने 
हस्तान्तरित कर लिया। इसके फलस्वरूप भारत के वाज्ञार में 
जापानी कपड़े की कमी हुई, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई और भारतीय 
कपड़े की सांग बढ़ गई। १६४२० तक प्राय: प्रत्येक वस्तु के भाव 
चोगुने हो गये थे । त्रिटेन जापान तथा अन्य देशों से कपड़े का 
आयात बंद हो गया ओर भारतीय कपड़े को एक प्रकार से भारतीय 
बाजार में एकाधिकार मिला। 

(३) विदेशों में त्रिटिश कपड़े ओर जापानी कपड़े की 
कमी हो गई। याताबरात की कठिनाइयों के कारण उन देशों सें 
विदेशी कपड़ा पहुँचना मुश्किल हो गया | इसलिये भारदीय कऋपड़े 
की खपत बहाँ पर वढ़ गई ओर धीरे-धीरे भारत से कपड़ा दक्षिणी- 
पर्ची एशिया, मध्य पर्च आर अफ्रीका को जाने लगा | 

(४) ज्यों-ब्यों लड़ाई अधिक तेजी पकड़ती गई, भारतीय कपड़े 
की माँग भो बढ़ती गई | भारतीय सरकार को सैनिक आवश्यकता 
के लिये कपड़े की जरूरत पड़ने लगी । 

(५) यद्यपि भारतीय बाजार में ओर विदेशों में भारतीय कपड़े 
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की माँग बढ़ी परन्तु मशीन, रंग, रासायनिक पदार्थ, यातायात, 
कुशल श्रमिक इत्यादि की कमी के कारण देश में उत्पादन उस तीत्र 
गति से नहीं चढ़ पाया, जिस गति से कपड़े की माँग बढ़ी। इसलिये 
देश सें कपड़े के बाजार की स्थिति खराब होती चली गई | 


कपड़े के उद्योग की युद्धकालीन समस्वयाएँ 


(१) प्रत्येक युद्ध के कारण प्रत्येक देश की अर्च-ज्यवस्था में 
कुछ विशेष आर्थिक समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। युद्धकाल में 
प्राय: सभी चस्तुओं की माँग बढ़ती है, परन्तु उसके व्त्पादन सावनों 
को प्राप्त करता कठिन कार्य हो जाता हैं | इसलिये प्रत्येक वर्ु की 
माँग और पूर्ती में अंतर उत्तन्न हो जाता है। युद्धकाल में देश की 
ओद्योगिक शक्ति का उपयोग अधिकांश में सुरक्षा के लिये क्रिया 
जाता है। इसलिये देश का समस्त आओद्योगिक संघटव सैनिक 
आवश्यकताओं की दृष्टि से राज्य द्वारा हस्तान्तरितत कर लिया जाता 
है। कपड़े के उच्चोग पर भी हिंतीय महाबुद्ध का प्रभाव चहुत 
गंभीर हुआ है | एक ओर चयद्ध के कारण उद्योग के विकास के लिय॑ 
अवसर खुला ओर दूसरी ओर उसके विक्रास के लिये कठिनाइयाँ 
उत्पन्न ही गई। युद्ध आरंभ होने के पू्र ससायनिक्त पद्ाय, रंग 
मशोस और कल्न-पुज इत्यादि के लिये उच्चोग को विदेशों पर निभर 
रहना होता था। यद्ध आरंभ होते ही विदेशों से इन वस्तुआ का 
आयात रुक गया और उत्पादन के विकास पर इसका गहरा प्रभाव 
पड़ा। १६५०१ तक जर्मनी ओर फ्रांस से प्रत्मेक् प्रकार का माल 
आता बंद हो चकाथा। इसके फहस्वहूत रंग के दाम प्राय: 

गुने हो गये | जो कुछ रंग भारत के बाजारों सें मिल सकता था 


 . चह काले चाजार की दर पर चिकने लगा । 


(२) मशीन ओर कल्न-पुजों को प्राप्त करने में मी उ््योग को 
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वहुत कठिनाई उठानी पड़ती थी विशेषकर बंबई की मीलों के कल- 
पुर्ज बहुत अधिक उत्पादन करने और दो शिफ्ट काम करने के कारण 
विस चुके थे। बाहर मे नई मशीनें और कल-पुर्जे मंगाना युद्ध के 
कारण विल्कुज्न असंभव था इसके अतिरिक्त विदेशों में मशीन 
निर्माण करने के उद्योग अधिकतर सैनिक सामग्रो बनाने में लगे हुये 
थे। भारद में जो छुछ कल-पुर्जे वनते थे उनके कारखानों पर राज्य 
ने अपना नियंत्रण लगा दिया था। जो कुछ मशीनें और कल-पुर्ते 
बाहर से मंगाये जाते थे वे बिल्कुल अपर्याप्त थे । क्योंक्रि देश की 
मशीनें वहुत पुरानी पड़-गई थीं और युद्ध भी ६ वर्ष के ऊपर चलता 
रहा | युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भी मीलों की यह कठिनाई दूर 
नहीं हो पाई। ब्रिटेन अपने पुनर्निर्माण के कार्य में इतना व्यस्त हो 
चुका है कि विदेशों को बहुत अधिक मशोनें और कल-पुर्जे नहीं भेज 
सकता । अमेरिका से मशोनें मंगाने में दो कठिनाइयों हैं :-- (१) 
अमरीकी मशीनें भारतीय परिस्थिति में इतनी अधिक उपयुक्त नहों 

व्हो सकती और (२) भारत के पाप्त डालर की राशि इतनी कम ह 
कि बड़े पैमाने पर अमेरिका से किसी भी वस्तु का आयात नहीं 
किया जा सकता। विशेष रुपये के अवमृल्यन के पत्चात अमरीकी 
माल और भी अधिक मंहगा हो गया हैं| इस प्रकार लगभग १० 
वर्ष से उद्योग को नई मशीनें ओर कल-पुर्णे प्राप्त करमे की कठिनाई 
का सामना करना पड़ रहा है। 

(३) द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही कपड़े के वाजार के भाव 
काफी. ऊँचे उठ चुके थे । दूसरी ओर देश की संनिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये सरकार की कपड़े की मांग बढ़ रही थी, इसलिये बुद्ध 
के प्रारंभिक समय में ही देश में कपड़े की कमी उत्पन्न हो गई | वस्य 
समस्या को हल करने के लिये सरकार ने उद्योग पर अनेक्त प्रकार 
के नियंत्रण लगाये.] कुछ समय दक उत्पादन का माल और प्रकार 
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परनियंत्रण लगाया गया, उसक्रे पश्चात्‌ कपड़े के बितरण पर नियंत्रण 
रहा | फिर कपड़े के मृल्य-स्तर पर राज्य-का- नियंत्रण रखा गया। 
युद्धकाल में निस्संरेह व्यापक नियंत्रणों की आवश्यकता होती है; 
परन्तु ये नियंत्रण काफी संगठित ओर सुसंचालित होने चाहिये । 
दुभाग्य से नियंत्रण का प्रयोग हमारे देश में इतता अधिक सफन्न 
नहों हुआ | इसके फलखेरूप कालाबाजार, भ्रष्टाचार और अलाभ- 
कारी एवं असामाजिक प्रश्ृत्तियों को अधिक प्रोत्साहम मिला। 
इसलिये कपड़े के उद्योग पर इस प्रकार की कुत्यवस्था का बुरा 
प्रभाव पड़ा । उद्योगपतियों का राज्य की ओद्योगिक नोति से विश्वास 
उठ गया। नियंत्रणों के कारण वैयक्तिक व्यापार अस्त-ज्यस्त हो 
गया ओर अधिक उत्पादन के कारण मीज्ों का यांत्रिक इृ्टि से 
बहुत अधिक हास हुआ सारांश में, आम जनता जिस उद्योग को 
खर्देशों आन्दोलन के समय सरकार को इच्छा के विरुद्ध भी संरक्षण 
देने के पन्न में थो, उप्त उद्योग के प्रति उससें एक प्रकार का 
अविश्वास उत्पन्न हो गया। १ 
.. .. (४) हमारे देश में कोयले की खदानें अधिकांश में बिहार और 
बंगाल में स्थित है । इस प्रकार के केन्द्रीकरण से देश के आद्योगिक 
संगठन में एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होती है । शक्ति के स्रोत 
का देश भर में समान वितरण न होने के कारण देश का आशिक 
ढांचा कमजोर हो जाता है। युद्धकाल में यह त्रुटि आर अधिक गंभीर 
रूप में उद्योग-पतियों के सामने आईं। बंबई की मिलों को छोड़कर 
प्रायः सभो स्थानों की कपड़े की मिलें कोयले का उपयोग करती हैं । 
कुछ कारणों से युद्रकाल सें कोयले को कम्ती पड़ गई। संनिक्र 
तैयारियों के कारण रेल के डिब्बों को कप्ती हुई ओर कोयला-ैन्रों 
से औद्योगिक ज्षेत्रों तक यातायात के प्रवन्ध करने की कठिनाई 
उत्पन्न हो गई। दूसरे, अधिंक कोयला उत्पादन करने के लिये पर्यात् 
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ओर कुशल श्रम की आवश्यकता होती है| यद्धकाल में श्रम डी 
कमी हुईं। विशेषकर जापानियों के वर्मा पर कब्जा करने पर कोयले 
की खानों के मजदूर विहार ओर बंगाल छोड़कर देश के आन्तसिकि 
भार्सों में भागने लगे | साथ ही कोयले की माँग भी बहत तेडी के 
साथ देश में वढ़ रही थी | इसके फलस्वहप उसका मुल्य भी चहत 
तेजी के साथ बढ़ा । ऊदाहरण के लिये १६४२ के अग्रल मास में 
इसका भाव ५ रुपये टन था ओर दिसम्बर मास सें वह ७ रुपये 
प्रति टन हो गया | 

इस स्थिति को काबू में लाने के लिये भारत सरकार ने विशेषज्ञ 
नियुक्त किय्रे | रेल यातायात का पुनर्तगठन किया और विशेष विभाग 
नियुक्त किया | परन्तु फिर भी स्थिति विगड़ती ही चली गई। 
१६४४ में वहुत से स्थानों में मीलें केचल इसलिये वन्द्र हो गई कि 
उनके पास कोयला समय पर पर्याप्त मात्रा में नहों पहुँच पाता था। 
राज्य के अनुमान के अनुसार केवल कोयले की कमी के कारण १७ 
महीने में लगभग १ करोड़ ६९ लाख कपड़े का नुकसान देश्ष के 
हुआ, अर्थात्‌ वापिक आयात का लगभग र प्रतिशत उत्माइन 
केवल कोयले की कमी के कारण नहीं हो पाया | शोलापुर, अहमदा- 
वाद और इन्द्र इत्यादि शहरों की मीलों को विशेष तौर पर अधिक 

०] [+ बल रत ५ 

हानि हुई। वम्बई की मीलें इस हानि से बच गह क्योंकि वे जल- 
विद्युत शक्ति का उपयोग करती हैं । 


यातावात 


(४) देश में कपड़े का उद्योग प्राय: सभी क्षेत्रों में फेला हुआ 
हैं । इसलिये उसे रेल यातायात की चहत अधिक आवस्यकता पड़ती 
है। परन्तु युद्धकाल में सैनिक कार्यो के लिए रेल के डिब्चों का बहुत 
अधिक उपयाग हो रहा था। इसी प्रकार जहाज़ और सड़क याता- 
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यात भो सैनिक अधिकारियों के निरोक्षण में कार्य कर रहे थे | बुद्ध 
के कारण विशेषकर जहाजों को चहुत हानि हो चक्की थी। इन सच 
कारणों से न देश में आंतरिक यातायात की सबिधा थी और 
न सामुद्रिक यातायात की | इसका प्रत्यक्ष अ्तिशत प्रभाव देश के 
कपड़ा उद्योग पर पड़ा | यातायात की कठिनाई के कारण- कोयला 
क्षेत्रों एवं रुई के ज्ञेत्रों से कोयला एवं रुई को कपड़े की मीलों तक 
पहुँचाना कठिन हो गया | इसके अतिरिक्त श्रमिकों की पूर्ति में भी 
वाघा उतन्न हुई और उत्पादित कपड़े के वितरण की कठिनाई 
उत्पन्न हो गई | तात्पर्य यह है कि जिन सीलों को आवश्यक सामम्री 
पर्याप्त घात्रा एवं उपयक्त समय पर स मिल पाई उन्हें या तो पूर्ण 
रूप से अपना काये स्थगित कर देना पड़ा या कार्य की मात्रा कम 
कर देनी पड़ी | इस प्रकार देश का सारा कपड़ा उद्योग प्रायः अत्त- 
व्यस्त हो गया | 
| पे ७5 7६ ९ 
मशीन ओर कन-पुर्जे को कठिनाई 

(६) प्रथम महायुद्ध में भारत के उद्योग-घंवे न इतने व्यापक थे 
ओर न इतने विकसित | युद्धकाल में सामुद्रिक यातायात इतना 
अधिक अव्यवस्थित नहीं हुआ था, इसलिये प्रथम महायुद्ध के समय 
कल्ल-पुर्जे प्राप्त करने सें उतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी । परन्तु 
द्वितीय महायुद्ध में कारखानों के लिए यह सबसे वड़ी समस्या वन 
गई थी। सामुद्विक यातायात प्राय: असंभव हो गया था। विदेशों सें 
मशीनें वसाने के कारखाने युद्ध सामग्री वना रहे थरे। विदेशी विनि- 
शय की भी देश में कठिनाई थी। जो कुछ भारत में मशीनों 
का स्टॉक था वह यहाँ की परिस्थिति को देखते हुये बिल्कुल 
अपर्याप्त था | युद्धकाल में आ्रायः सारे कारखाने दो या तीन शिक्रद 
में काम कर रहे थे | बहुत लंवे समय से न उनकी सशीतें बदली 
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गई और न टूट फूट का ही सुधार क्रिया गया। युद्धोत्तर काल में 
भी यह समस्या कुछ सुलम नहीं पाई है। इंगलेण्ड के कारखाने 
पुनर्निर्माण में व्यस्त है ओर अमेरिका से मशीन मँगाने में डालर 
की कठिनाई उत्पन्न होती है | 


नियंत्रण (कन्ट्रोल्स) 

(७) हितीय महायुद्ध के फलस्वरूप देश में कपड़े की वहुत 
अधिक कमी हो गई | सरकार को अपना व्यय कम करने के लिये 
बाजार से नियंत्रित मूल्य पर कपड़ा खरीदना पड़ता था। मुदृरपर्य 
ओर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के लिए भारत से युद्ध-सामग्री का निर्यात 
निरंतर होता रहा । इस सच कार्य को सफल बनाने के लिये सरकार 
ने कपड़े पर नियंत्रण लगाया | साधारण तोर पर नियंत्रण का कपड़े 
के उद्योग पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये था। यदि 
नियंत्रण के साथ-साथ कपड़े की मिलों को उत्पादन के साधन भी 
उपलब्ध कर दिये जाते तो बहुत सम्भव है देश में कपड़े की कमी 
न आती ओर कपड़े का वितरण जनता की आवश्यकतानुसार हो. 
सकता था । युद्धकाल की अर्थव्यवस्था के लिये नियंत्रण का नअंकुशए 
स्थापित करना आवश्यक होता है; परन्तु उनकी कार्य पद्धति और 
संचालन दोनों ही अच्छे दर्जे के होने चाहिये | दुर्भाग्य से नियंत्रण 
का संचालन हमारे देश में अनेक कारणों से असफल रहा । विंशेप 
कर कपड़े के नियंत्रण के फलस्वरूप कपड़े के उ्योग पर बहुत 
अहितकारी प्रभाव पड़ा | उदाहरण के लिये कपड़े की किस्म पर कुछ 
समय के लिये नियंत्रण लगाया गया--( 94390550 ००६४७ खाते 
०४६४ए ००४० ) | परन्तु इसके कारण मिलों के उत्पादन में कमी 
हुई । चोरी से वारीक कपड़ा बनाया जाने लगा। ओर अन्त में 
चलकर उसका प्रभाव वितरण की व्यवस्था पर भी पड़ा | एक और 


कनान 


च््य 


/ -हईर 
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सरकार अधिक उ्लांदन पर जोर देती थी। परन्तु दूसरी ओर 
डत्पादइन साथनों की कम्तो होदी जा रही थो। डउल्याइम की मात्रा 
पर नियंत्रण लगाने से अप्रत्यक्ष रूप से मशीन ओर कल-एर्जा पर 
अधिक दवाव पड़ा ओर वे समय से ही पहले पराने पद गये | 
कपड़े के वितरण पर भी राज्य ने जो नियंत्रण स्थापित किया, उस 
का कपड़े के व्यापार पर अच्छा प्रभाव नहों हआ। साधारण रूप 
से अब तक कपड़े का जो वितरण छोटे-छोटे व्यापारियों के द्वारा 
होता था, उसमें अमेक वाधाएँ खड़ी हो गई । व्यापार का सासान्‍्य 
संगठन एक प्रकार से अव्यवस्थित हो गया। नियंत्रण के कारण 
कपड़े के उद्योग और व्यापार दोनों में ही अस्थिरता और अनिस्चि- - 
व्यात्मकतता सारे बुद्ध के समय में बनी रही, जिसके कारण कपड़े के 

उद्योग के प्रति आम जनता का उत्साह - और विश्वास समाप्त 
हो गया। 

श्र्प 


(-) युद्धकाल सें भारत सरकार की श्रम नीति के कारण मजदूरों 
की हड़तालों की संख्या कुछ कम रही। विशेष कर १६४२ के अगत्त 
सास के पर्चात केवल अहमदावाद की मिलों को छोड़ कर ओर 
कहीं पर लम्बी हड़तालें नहीं हुई । इस ओद्योगिक शांति का मुख्य 
कारण समय पर महँगाई के भरते में वृद्धि हो जाना हैं । वहुतन्सी 
मिलों ने आरंभ से ही अधिलाभांश घोषित कर दिया क्या युद्ध 
के प्रारंसिक काल से ही निर्वाह-5्यय में काफी इद्धि हो चुकी थी। 
अहमदाबाद की मिलों ने भत्ता सबसे अधिक ओर आरंभ सदा 
दिया, परन्तु श्रमिक वर्ग के आर्थिक और सामाजिक कल्याण क 
लिये कोई विशेष कार्य नहीं किया गया | इसलिये मजदूरों के पतन 
में जो कुछ कमी हुई उसका कोई लाभकारी प्रभाव श्रमिक्र वर्ग पर 
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नहीं पड़ा वढ़ीं हुई। आय का वहुत कुछ अंश श्रमिक्रों ने असामाजिक 
कार्यो सें नप्ट कर दिया, इसलिये उनके व्यय में चाहे ऋद्धि हुई 
हो परन्तु उनके जीवन-स्तर में किसी प्रकार सुधार नहीं हुआ | 
विशेषज्ञों का अनुमान हैं कि चुद्धकाल में भारतीय श्रमिक की 
कुशलता में भी हास हुआ हू । शिक्षा ओर सांस्कृतिक विकास के 
अभाव में बेतन-ब्ृद्धि का एक ही प्रभाव हो सकता हैं--अधिक 
आय मनुप्य को शिथिज्न चना देती है ओर वास्तव में भारतीय 
अमिकों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव पड़ा । मिलों में मजदर लोग 
गेर हाजिर रहने लगे, काम की अवहेलना की जाने लगी ओर प्रचंध 
के प्रति अविश्वास की भावना अधिक बढ़ने लगी | इसका सारे 
कपड़ा उद्योग पर अहितिकारी प्रभाव पड़ा। 
युद्धोत्तकाल को विकास योजना 
१६४४ में भारत-सरकार ने कपड़े के उ्द्योग के विकास के 
लिये एक चिशेष समिति नियुक्त की--/?क्ाट] 07 (ए०पणा 
८5७]6 ंगतप७7ए? | इस समिति ने उद्योग की उत्पादन शक्ति 
४०,८०,००० गज से बढ़ा कर ७२,००,००० गज तक बढ़ाने की 
सिफारिश की | इस समिति की मुख्य-प्रुर्य सिफारिशों निम्न प्रकार 
से थों :-- 
समिति ने यह स्वीकार किया कि बुद्धोत्तरक्नाल में उद्योग का 
विक्रास करना सिद्धांत की दृष्टि से वान्द्नीय है, परन्तु बुद्धांत्तकाल 
के निकट भविष्य में मशीन ओर कलपुजों के प्राप्त करने में एसी 
कठिनाइयोँ होंगी जिनके कारण उद्योग का विकास नहीं हो 
सकेगा। इसलिये ७२,००,००० गज कपड़े का लच्य न रख कर 
प्रति वर्ष १०,७०,००० गज कपड़ा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। 
समिति की इस सिफारिश को भारत सरकार ने खीकार कर लिया। 
यदि भारतवर्ष की जन-संख्या ३५ करोड़ मान ली जाय तो उपयुक्त 
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वार्षिक उत्तादन चूद्धि के अनुसार श्रति वर्ष श्रत्ति व्यक्ति १८ गज 
कपड़ा उपक्षव्ध हो सकता है । समिति ने अपनी सिफारिश में देश 
के प्रत्येक भाग के ओचोगिक विकास पर विशेष जोर दिया ओर 
इसी सिफारिश के आधार पर प्रादेशिकता के अछुसार मिलों के 
क्षेत्र चुने गये। भारत में घारीक कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन 
देने की दृष्टि से समिति ने देशी लम्बे रेशे वाली कपास पर 
२ आला प्रति पोंड आयात कर घढा कर २ पैसा प्रति पीन्ड कर देने 
कं सिफारिश की । विदेशों से मशीन और कलपुर्जें मेँगाने के संबंध 
में समिति ने मिम्न सिफारशों की--- 

(१) भारत सरकार को नई सशीनरी ओर पुरानी मशीनरी के 
धार इत्यादि के लिये मशीन के आयात के संबंध में परी-परो 
सुविधाएँ देवी चाहिये। | 

(२) विदेशों से पुरानी मशीनों या फिर से सुधारी मशीनों का 
आयात वन्द्र कर देना चाहिये | 

(३) जहाँ पुरानी मशीन के स्थान पर नई सशीन का आयात 
कर लिया गया हो वहाँ पुरानी सशीन नप्ट कर देनी चाहिये | 

समिति की अंतिम दो सिफारिशें भारत सरकार ने मंजूर नहीं 
की । क्योंकि देश की ओद्योगिक अवस्था इतनी संकटकालीन दे 
ओर विदेशी विनिमय की इतनी कमी है कि पुरानी मशीन एकाएक 
बेकार घोपित नहीं की जा सकती | पहली सिफारिश के संवंध में 
सरकार ने निर्णय किया कि नई मशीन डालर क्षेत्र वाले देशों से 
तभी मेँंगाई जाय जब कि वह स्टर्लिश्ज क्षेत्रों के देशों से अधिक 
सस्ती ओर टिकाऊ हो। 


उच्चोग को वतंमान कठिनाइयाँ 


न 


, विभाजन का प्रमाव-न्युद्धकाल में जो कुछ उद्योग की कठिनाइयों 


सु! 
सु 
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थीं, उनमें युद्धोत्तकाल में किसी प्रकार से कमी नहीं हुई है। 
नई मशीनों को स्थापित करने या पुरानी मशीनों के दृह-फूद 
सुधारने के सारे कार्य प्राय: स्थगित पड़े हैं। इसी प्रकार उद्योग 
का आन्तरिक संगठन भी कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाया हैं 
उद्योगपति और श्रमिक-बर्गे के सन्वन्धों में भी कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ। वास्तव में युद्धोत्तराल में देश में कुछ 
ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिनके कारण ज्यीग की स्थिति सुधारने के 
वजाय विगढ़ी है। १४ अगस्त १६४७ में विभाजन हो जाने के 
पश्चात्‌ ड्योग को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा | 
सिंध और पञ्ञाव के कपास के ज्षैत्र भारत की राजनैतिक सीमा 
से वाहर निकल गये। इन क्षेत्रों में अधिकतर लंबे रेशे की कपास 
की खेती होती थी। इसलिये ऐसी मिलों की स्थिति और भी 
खराब हो गई जो कि लंये रेशे की रुई पर निर्भर करती थीं। 
विभाजन के पश्चात्‌ भारत और पाछिस्तान के आशिक सम्बन्ध 
किसी भी प्रकार से मैत्री पूर्ण नहों रहे हैं। इसलिये गत ४ बर्षों 
में पाकिस्तान से भारत को रुई बहुत कम मिल पाई। स्थिति 
को देखते हुये निकट भविष्य में भी पाकित्तान से रुडे प्राप्त करने 
की कोई आशा नहाों है. । यद्वि किसी प्रकार पाकिस्तान और भारत 
का आर्थिक समझौता हो भी जाय, तो रुई के निर्यात पर पाकिस्तान 
बहुत ऊँचा कर लगा सकता है| जिस प्रकार पटसन प्राप्त ऋरने में 
भारत को कठिनाई हुई हैं, सनन्‍्भचत: उससे कहीं अधिक कठिनाई 
उसे रुई श्राप्त करने में उठानी हैं । 

खयं परकिस्तान भी कपड़े के उद्योग में आत्मनिर्भर चनना चाहता 
है | एक कपड़े की मिल भावलपुर रियासत में और दूसरी कराची 
में प्रायः तैयार हो चुकी दे । प्रतिवर्ष . इन दोनों मिलों में इतना 
कपड़ा वन सकेगा कि पाकित्तान को अन्य १२ मिलो के उत्पादन 


श्श्य भारत का आऑंद्योगीकरण 


को मिलाकर देश को ऋपड़े में आत्मनिर्भर चनाया सा सकेगा | नहाँ 
तक पाकित्तान में सारतीय कपड़े की खपत का प्रश्न है, भविष्य में 

वह भी संदित्ध प्रतीत होता हैं। जब - तक पाकिस्तान कपड़े सें 
आत्मनि्भर नहीं हो जाता है, उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से 
पाकिस्तान विदेशी कपड़े को विना किसी रोक-दोक के आने देया। 
भारत ओर पाकिस्तान के जैसे सम्जन्ध हैं उनको देखते हमे पाक्कि 
स्तान की सरकार भारतीय कपड़े पर किसी भी प्रकार की स्थियत 
नहीं देगी । इसलिये कपड़े के व्यापार और रूई के .आयात दोनों 
पर ही देश के विभाजन का चड़ा अहितिकारी अभाव पढ़ा हैं । 


नय रशा क द्वारा बंतसतथा 

गत ?० वर्षो में रुई के. रंशे के समान हछुछ आर ऐसे रेशों का 
अनुसंधान हुआ है जो रुई से प्रतिस्पवां कर सकते हैं। इस प्रकार 
के रेशों में विशेषकर रेवबन ( १४५०० ) और माएलॉन ( 2४907 ) 
मुख्य प्रकार के रेशे हैं। इस प्रकार के रहो मिश्रित पद्धति 
( 5ए्प्रणाट्पं८ 7?70८८४५ ) से बनाये जाते है कि उनका कचा 
साल रुई के मुकावलें सें सत्ता पड़ता हैं| उदाहरण के लिये रेचन 
का रेंशा चहत चमकदार होता हें आर एक तरल पदार्थ से वह 
वेयार किया जाता हैं। इसके दयार करने ने काई अधिक समय नह। 
लगता | गत ३५ बयों में रेबन उ्योंग की इतना अधिक उद्वति हुई 
हैँ कि अमेरिका ऊँस आद्योगिक देश सें वाराक्त कपड़ें के स्थान पर 
रेयन के कपड़े का प्रयोग होने लगा हैं | विशेषकर चुद्धांत्रकाल में 
रेयन उत्पादन वहत अधिक वहा है। विशेषज्ञों का अलुमान हैं कि 
यदि जमेना, इटला आर जापान का युद्धपूवर के सामान इ्लाइन 
की सविधाएं दी जायें तो सार संसार का रचन का उ्लादइन त्रहुते 
आंधिक वढ़॒ सकता हैं अमेरिका में रुददे के कपड़ो का मिलों की 


धीरे-धीरे रेबन की मिलों में परिवर्तित किया जा रहा हैं। भारत में 
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भी अहसदाबाद और वम्बई की अनेक मिलें इसी दिशा में कदम 
बढ़ा रही हैं| कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत में इस 
प्रकार के मिश्रित रेशे की उत्पत्ति का भविष्य और भी अधिक 
उज्ज्वल है | हिमालय की तराई में कुछ ऐसे पेड़ पाये जाते है 
जिनकी छालत्न से रेशा निकाला जा सकता, या उनकी लकड़ी से 
रेशा तैयार किया जा सकता है। यदि निकट भविष्य में इस क्षेत्र 
में जलविद्युत शक्ति और सत्ता श्रम प्राप्त हो गया तो इस उद्योग 
को वहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा | कपड़े की कमी के कारण 
इसके लिये अनुकूल वातावरण भी इस समय देश में विद्यमान है । 
इसलिये मिश्रित रेशे की प्रतिस्पर्धा बारीक कपड़े के लिग्रे सबसे वड़ा 
खतरा हैं | प्रगतिशील आओँद्योगिक देशों की स्थिति को देखते हवये 
यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि कुछ वर्षा' में बारीक कपड़े 

के स्थान पर रेयन का प्रयोग होने लगेगा | वि 
मशीन प्राप्त करने की कठिनाई 

भारत में बड़े उद्योग-धंवे विकसित करने की अनेक योजनाएँ 
कायान्वित की जा सकती है। परन्तु हमारे देश में मशीन आर 
कल पुरले बनाने की कोई भी सुविधा नहीं हैं। इसलिए देश के 
्रीद्योगीकरण के लिए अधिकतर हमें विदेशी मशीनरी पर निर्भर 

रहना पड़ता हे । इस निर्भरता के कारण हमारा ओंद्रोगिक सद्गभठन 
वहत ही कमजोर है। विदेशी यातायात वन्द्र होने पर तुरंत देश 
कल्न-पुर्जां की कमी हो जाती हूँ । द्वितीय महायुद्ध काल में प्राय 
इसी प्रकार की स्थिति उतने हो गई हैं । इस समय भी कारखानों 
के लिए मशीन प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य चना हुआ हैं। इंग्लंड 
अपने पुननिर्माण के कार्य में व्यस्त है। अमेरिका से मशीन खरी- 
दने फे लिए डालर की आवश्यकता होती हैं । इसलिए दोनों ही 
देशों में भारत के लिए मशीन ओर कल-पुरजों की एक प्रकार से 
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कमी है | युद्धकाल में सशीन पर इतना अधिक दवाव पड़ा है कि 
उनमें से अधिकांश दूट-फूट गई हैं या घिस चुकी हैं। इस स्थिति 
के कारण भारतीय मिलों की उत्पादन शक्ति चहुत छुछ घट गई 
। इंग्लैंड से जो मशीनें मँगाई जाती हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से पिछड़ी 
हुई हैं, और अमरीकी मशीनों के लिए हमारे यहाँ कुशल श्रमिक 
आर अलुक़ल सद्गभठन नहीं है.। युद्ध समाप्त होते ही इंडियन टेक्स- 
टाइल वो और इंग्लेंड के टेक्‍्सटाइल मशीनरी मेकरसे लिमिटेड 
दोनों में एक समझीता हुआ | इस समझौते के अनुसार भारत में 
कपड़े की मिलों के कल-पुरजे बनाने के लिए एक योजना तैयार की 
परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । 
राज्य की ओर से सब सुविधाएँ मिलने के उपरांत भी कपड़े की 
मिलें पुरानी पड़ गई । यदि उनके स्थान पर नई मशीनें लगाई जाती 
हैं, तो बहुत बड़ी राशि में विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी | 
यदि उनकी सरस्मत की जाती है, तो पुराने मॉडल की मशीनों में 
नये आविष्कार के कल्न-पुरजे वेठाना बहुत मुश्किल हे | कुछ मास 
पूर्व जापान से कपड़े मिल की सशीनरी के आयात की आशा बंधी 
थी, परन्तु जापान की अर्थ-व्यवस्था में अमी इतना स्थायित्व नहीं 
है कि, जिससे वह भारी मशीनरी विदेशों को निर्यात कर सके। 
इसलिये सशीनरी की समस्या निकट भविप्य में भी हल होने नहीं 
जा रही ६ न्‍ 
नियंत्रणों का प्रभाव 
सामान्य तोर से किसी भी वस्तु की कमी होने पर प्रत्येक देश 
में उस वस्तु पर अंकुश लगा दिया जाता है। पिछले १० वर्षो सें 
देश में कपड़े की इतनी कमी हो गई कि राव्य को उस पर नियंत्रण 
लगाना पड़ा। इस नियंत्रण की नीति में अनेक वार परिधतन 
हुये। नियंत्रण की नीति में स्थिरता न होने के कारण कपड़े के 


न्‍ 
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उद्योग, व्यापार, निर्यात और उपभोग पर वहुत खराब प्रभाव पड़ा 
है । समय-समय पर राज्य कपड़े की मात्रा और उत्पादन के प्रकार 
पर नियंत्रण लगाता रहता हैं। इसके कारण उ्द्योगपतियों की 
उत्पादन नीति में किसी प्रकार का स्थायवित्व नहीं आने पाता। 
उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई पूर्वाचुमान नहीं लगाया जा 
सकता | इसी प्रकार कपड़े के वितरण में भी गत १० वर्षों से राज्य 
हस्तक्षेप कर रहा है। इस हस्तज्ञेप के कारण कपड़े के व्यापार की 
सामान्य वितरण व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है। मूल्य नियंत्रण 
ओर राज्यकीय वितरण व्यवस्था के कारण थीक व्यापारी और 
फुटकर व्यापारी न आपस में अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकते 
हैं ओर न बाज़ार में ही उनको अपनी निक्रट भविष्य की स्थिति 
का ज्ञान रह सकता है| कपड़े के उपभोग में भी उपभोक्ता को पृरणे 
स्व॒तन्त्रता नहीं है | राज्य की बदलती हुई वितरण नीति ओर व्या- 
पारिक अस्थिरता के कारण उपभोक्ता को यह विश्वास नहीं होता 
कि उसे नियमित रूप से उसकी आवश्यकता के अनुसार कपढ़ा 
मिल जायगा। यदि राज्य की गत दस वर्षों की वल्ननीति का विश्ले 
पणु किया जाय तो चार वातें स्पष्ट प्रतीत होती हं--- 

( अ ) उत्पादक माल ओर किस्म के सम्बन्ध में पूर्वानुमान 
नहों लगा सकता | कपड़े की माँग अधिक होते हुए भी कपड़े के 
उत्पादन में दह वृद्धि लहों कर पाता क्योंकि उत्पादन के साधन प्राप्त 
करने में उसे अनेक्र कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं । 

(व) कपड़े का व्यापार पूर्णो रूप से अस्तव्यस्त है । नियंत्रण 
की नीति के कारण वैयक्तिक व्यापार नष्ट हो चुका हैँ। केवल समरद्धि- 
शाली व्यापारी या चोर बाजार के व्यापारी के लिये कपड़े के व्यापार 
में स्थान रह गया हैं | व्यापार की अस्थिरता के कारण मब्यम प्रकार 
का कपड़े का व्यापारी जो कि वास्तव में कपडे के व्याबार का रद 
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था, अपने आपको असमर्थ पाता है। जिस कपड़े के व्यापार ने 
किसी समय स्वदेशी आन्दोलन के द्वारा लससत को अपनी ओर 
कर लिया था, उसे साधारण जनता संदेह और अविश्वास की दृष्टि 
से देखती है । ु 

(स) उपभोक्ता के लिये भी स्थिति संतोपजनक नहीं है | शहरों 
में कुछ हद तक उपभोक्ताओं को कपड़ा मिल जाता हैं--चाहें बह 
चोर वाजार से ही सिलता हो, परन्तु आ्रामीण ज्ेत्रों में कपड़े की 
बहुत अधिक कमी है। ग्रामीण जनता, शहरों पर सबसे अधिक 
कपड़े के लिये निर्भर रहती थी | इसलिये कपड़े केन्अभाव में ग्रामीण 
जनता ओर शहरी जनता में और भी अधिक सम्बन्ध व्रिच्छेद होता 
जा रहा है । आम जनता में कपड़े के संदंध में एक घचराहट सी 
रहती हैँ, क्योंकि बह भविष्य की पूर्ति के संबंध में भरोसा नहों कर 
सकती | एक ओर देश में कपड़े की कमी है परन्तु साथ ही कपड़े को 
रोककर या जोड़कर रखने की भी प्रवृत्ति वल्न पकड़ती जा रही है । 

(ड) इन सचका व्यापार के सामाजिक पक्ष पर सबसे अधिक 
अद्ितकर प्रभाव पड़ा है | उत्पादक समय से लाभ उठाकर अनाच- 
श्यक लाभ कमाना चाहते हैं .जिसे स्पष्ट रूप से शोपण कहा जा 
सकता है । व्यापारी राब्य की परिवर्तनशील नीतियों से लाभ उठा 
कर अधिक से अधिक नफा कमाना चाहते हैं । इसलिये कपड़े के 
व्यापार में सबसे असामाजिक कृत्य काला वाजार, चोरी और राज- 
कीय नियमों का उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार फैला हुआ ह। इसके 
कारण शासन संबंधी अनेक कठिनाइयाँ उत्तन्न हो “जाती हैं| राज्य्र, 
ज्षमता, ओर व्यापारी वर्गं--तीनों, किसी न किसी रूप में इस 
स्थिति के लिय्रे जिम्मेदार हैं | दुर्भाग्य से अपनी च्रुटियाँ न. समझ 
कर प्राय: तीनों दी अब तक्र एक दूसरे पर लांछन लगाने में व्यत्त 
रहे हैं, इसलिये स्थिति में कोई सुधार नहीं द्यो पाता। 
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आधुनिक काल में लोहे और स्पात का गहुत अधिक भहत्व 

है। बढ़े पैमाने के उद्योग-बंधे बिना लोदे के नहीं चल सकते । बड़ी- 
बड़ी मशीनें, कल-पुरजे ओर अआजार बनाने के लिए लोहे की 
आवश्यकता होती द। ओंद्योगिक उत्पादन विता यंत्रों के चिलकुल 
ही असम्भच है, इसलिए लोहा और रपात आधुनिक ओद्योगिक 
व्यवस्था के आधार माने जाने हैं। ऋृपि में भी लोहे का कम 
महत्व नहीं हैं। आधुनिक काल में बड़े-बड़े कृपि यंत्रों का निर्माण 
विना लोहे ओर स्पात के सन्भव नहीं । वास्तव में झाधुनिक क्ृपि 
का इतना अधिक यंत्रीकरण हो गया है. कि उसको भी दूसरे उद्योगों 
की तरह बड़ी-बड़ी मशीनों ओर कल्न-पुरज़ों की आवश्यकता होती 
है । इसलिए कृपि की लोहे के उद्योग पर काफी निर्भरता है.। याता- 
यात के लिए भी लोहे ओर स्पात की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्य- 
कता होती है, रेज्ञ यातायात में तो सबसे अधिक लोहे की आवश्य- 
कता होती है । ओर इसी प्रकार सड़क यातायात, सामुद्रिक बाता- 
याव और हवाई यातायात के लिए भी प्रायः सभी प्रकार के लोहे 
की आवश्यकता होती है । आधुनिक व्यापार में जो यातायात का 
महत्व हैं वह प्राय: स्वत: स्पष्ट हैं। इसलिए यातायात को व्यापार 
की जीवन-नाड़ी मानी गई है। यदि शांतिकाल की आवश्यकता को 
छुछ समय के लिए भुला भी दिया जाय तो भी देश में सुरक्षा सम 
ठन के लिए लोहे और रपात की बहुत अधिक आवश्यकता होनी 
है | आधुनिक काल की प्रायः सभी सैनिक सामप्री में लोध्े था 
स्पात के त्रिना काम नहीं चल सकता । जिस प्रकार किसी राष्ट्र का 
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जीवन और सरण सुरक्षा पर निर्भर करता है--उसी प्रकार ससत्षा 
के सारे प्रवन्ध लोहे और स्पात पर निर्भर करते हैं | इस उद्योग की 

युद्धकालीन ओर शान्तिकालीन महत्ता के कारण वर्तमान युग को 
लोहे का युग कहा गया है | 


उद्योग की प्राचीनता 


भारखबर्प में लोहे का उद्योग सभ्यता के आदिकाल से ही चला 
आया है। ऐतिहासिक दृष्टि से लोहे का उद्योग उतना ही प्राचीन 
है जितनी कि भारत की प्राचीन संस्क्ृति। गत वर्षा” में ऐति- 
हासिक काल के पूर्व के जीवन के सम्बन्ध में जो अन्वेषण हये हैं 
उनसे यह वात स्पष्ट सिद्ध हो गई है कि भारत में आये जाति के 
आने के पहले ही यहाँ के मूल निवासी लोहे ओर उससे बनाई 
हुईं बस्तुओं का प्रयोग करते थे । वास्तव में आये और असुर लोगों 
में जो युद्ध हुआ उसमें उस समय भी लोहे का प्रयोग होता था । 
प्रचलित दंत कथाओं में या धार्मिक कथाओं में अमुर शब्द का 
अर्थ लुद्दार से भी लगाया जाता है। हिंदू युग के प्रायः अत्येक 
धार्मिक या सामाजिक अंथों में अनेक स्थानों पर लोहे के 
विभिन्न श्रयोगों की चर्चा है। यद्यपि आधुनिक काल को 
लोहे का युग माना काता है, परन्तु प्राचीन युग के मनुष्य के जीवन 
में भी लोहे का महत्व कम नहीं था । इस धातु का उपयोग उद्योग- 
धंधों में, धार्मिक क्रियाओं में, सामाजिक जीवन में, आयुर्वेद्र में 
ओर भूतओेत की विद्या में सी होता था। आज भो देश में ऐसी 
आदम जातियाँ हैं, जिनके समस्त जीवन में, लोहे का उतना ही 
महत्वपूर्ण स्थान हैँ, जितना कि वर्मिन्चम या किसी अन्य आद्योगिक 
केन्द्र में हो सकता है । 
ब्रिटिश शासन स्थापित होने के समय लोह-उद्योग देश भर में 
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फेला हुआ था। आरम्भिक काल के त्रिटिश शासकों ने अपने 
स्मरण पत्रों में अनेक स्थानों पर जिक्र किया है क्रि भारत में कोई 
भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ कि लुहार काम न करते हों। दोटे- 
छोटे स्थानों पर लुहार इतने परिश्रम से लोहा तैयार करते हुए देखे 
गये, जो कि ब्रिटेन के इंजीनियरों के अजुमान के बाहर की वात है । 
स्त्रय॑ मध्यप्रदेश में लगभग ४० वर्ष पूर्व द्रग के जिले में ही लोहे 
गलाने की लगभग ७० भद्ठियाँ काम करती थीं । 

आधुनिक काल ऋञ लोहे का ज्षेत्र निस्संदेह जमझेद जी टाटा 
ने हू ढ निकाला है। परन्तु मतुप्य जाति के इतिहास-ेत्ताशं ने 
इस वात को एकमत से स्वीकार किया हे कि इसी क्षेत्र में आरंभ से 
ही'लोहे का काम करने वाले व्यक्ति बसे हुये है | इन ऐतिहासिक 
तथ्यों से प्राचीन लोह-उद्योग की व्यापकता सिद्ध द्वोती है । देश में 
प्राचीन काल से ही उत्तम प्रकार का स्पात बनाया जाता रहा है । 
विदेशों में धातु शोधन की कला अभी उस पराकाष्टा तक नहीं 
पहुँच पाई है जिस पर हमारे यहाँ यह कला लगातार ञआज से 
५१००० वर्ष पूर्व पहुँच चुकी है| उदाहरण के लिए दिल्ली में कुतुच 
सीनार के पास का लोह-त्तम्भ आधुनिक काल के इंजीनियरों को 
एक प्रकार से चुनोती है। परन्तु इस उद्योग के ऐतिहासिक काल 
ओर आधुनिक विकास के बीच में लगभग ४० वर्ष का ऐसा समय 
वीता जिसके कारण प्राचीन लोह-उ्योग ओर आधुनिक काल के 
लौह-उ्योग में कोई सम्बन्ध नहीं रह्य, जबकि विदेशों में लोहे. 
ओर स्पात का उद्योग ओऔद्योगिक क्रांति से पदले दी द्यो चुका था। 
हमारे देश में उसका आरन्भ कहुत देर से इथा। दुर्भाग्य से भारत 
में वाप्प का प्रयोग सबसे पहले कपड़े के उद्योग में हुआ, जबकि 
इंग्लेंड में औद्योगिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव लोहे और सर्पात के स्थोग 
से हुआ | 
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आधानक लाह-उताग का आरभ 
आधुनिक ढंग का लोहे का उद्योग सबसे पहिले १८६० में 
आरंभ हुआ | सद्रास सिविक्ञ सर्विस के एक कार्यकर्ता श्री ज्ञोशियां 
माशंत्र ने अकांट के जिले में लोहे के शोवन के कार्य का एकाधिकार 
प्राप्त किया । ईस्ट इंडिया कम्पनी ने कुछ आर्थिक सहायता सी प्रदान 
की, परल्तु श्री मार्शल के प्रयत्त अधिक सफल नहीं हयबे। १८३३ 
सें एक नई कम्पनी स्थापित की गई जिसे इेस्द इंडिया कंपनी की 
तरफ से जांचा स्कीटा आर अकांट के जिले लोहे के लिये एकाधिकार 
ग्राप्त थे। परन्तु इस कंपत्ती का काये भी अधिक सफल नहीं हआ। 
१८५३ में इस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक खतंत्र लोहे के उद्योग 
के लिये कंपनी स्थापित की गई । इस कंपनी की ओर से. सलावार 
के जिले में भद्रावती के नजदीक लोहे की नई खानें हूँ ढी गई। 
परन्तु इस कंपनी का कार्य भी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं 
हुआ। १८६० तक प्रायः सारे लोहे के उद्योग वनन्‍्द्र हो गये 
' और कुछ समय के लिए विशेयज्ञों ने इस में बिलकुल 
आशा छोड़ दी। १८७४ में बंगाल में “बचे 

एण्ड स्टील कंपनी” आरम्भ की गई और १८८६ में इस कंपनी ने 
लोहा वनाना आरम्भ किया | आध्िक दृष्टि से यह कंपनी सबसे 
पहले सफज्ञता प्राप्त कर पाई | परन्तु इस कंपनी का कार्य भी झुछ 
आगे नहां बढ़ पाया । भारत के लोहे के सम्बन्ध में सबसे विधायक 
कदम श्री जे० एन० टाठा ने उठाया-। १६०१ से १६०३ तक श्री 
दादा ने एक अँगरेज़ी इंजीनियर श्री चीड ( ४८८० ) की सहायता 
से लोहे की खानों का परीक्षण किया । इस प्रयन्न के फलखकूप दादा 
में लोहे की खानों की एक ख्उद्धला दूँ दर निक्राली। सवसे पहले 
साक्ची (3०६८४) स्थान पर ठाद्य ने लोहे का कारखाना स्थापित 


किया । यह ज्ञैन्न चाह के उद्योग की दण्टि से बहुत अनुकूल सिद्ध 
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हुआ इस क्षेत्र के समीप, चूना वड़ी सरलता से मिल जाता है। 
कोयले का खानें भी नजदाक्र हैं। सड़क ओर रेल यातायात का 
लाभ बड़ी सरलता से और सल्ते दासों पर उपलब्ध .हो सकता है। 
कलकत्ते का बन्दरगाह यहाँ से वहुत दूर नहीं है, इसलिये आयात- 
निर्यात का सुविधाएँ भी उद्योग को प्राप्त हैं| परन्तु उद्योग की सफ- 
लता का मुख्य कारण भीगोलिक या आशिक अनुकूलता ही नहीं 
श्री टाटा के बंधानिक प्रयत्न ओर साहस ६। १६११ में कारखाना 
बनकर तैयार हो गया | एक वर्ष वाद लोहा वनना आरंभ हुआ और 
१६१३ में स्पात प्रथम वार भारत में निर्माण किया गया। उद्योग 
स्थापित हुये अधिक समय नहीं हुआ था कि प्रथम महायुद्ध आरंभ 
हो गया । इस युद्ध के कारण लोहे के उद्योग को तीत्र ओर तात्का- 
लिक प्रोत्साहन मिला | विदेशों से कर्चे लोहे या लोहे की वरतुओं 
का आयात बहुत कठिन हो गया। भारत में सैनिक पैयारियों के 
कारण लोहे की बहुत अधिक आवश्यकता बढ़ी । यद्यपि आरंभ में 
ब्रिटिश सरकार इस उद्योग के विकास के पक्ष में नहीं थी, परन्तु 
सैनिक परिस्थिति से मजबूर होने के कारण भारत सरकार को इस 
ड्य्योग के विकास के लिये सुविधाएँ देनी पड़ीं। युद्धकाल में टाटा 
के कारखाने में रेलवे लाइन, बोल्ट, फिशप्लेट, रेल के डिब्बे, छोटे 
ओ्रीजार, खीलें, तार, टीन की चदरें ओर अन्य सैनिक सामग्री तेयार 
की जाने लगी | इसी समय १६१८ में इंडियन आवरन एण्ड स्टील 
कंपनी स्थापित की गई,,जिसमें लोहे की धातु ओर कोयले से सद्दायक 
पदार्थ जैसे कोलतार, अमोनिया, सलफ़्यूरिक ऐसिड इत्यादि बनाये 
जानें लगे | दक्षिण में भी लोहे के उद्योग का विकास प्रथम महायुद्ध 
के पश्चात आरंभ हुआ | गेसर स्विसत में विशेषज्ञों की सहायता 
से लोहे की खानें ढेंठ निकाली गई । मैसूर राज्य की ओर से “मसर 
आयरन वक्‍्स” भद्रावती के समीप आरंभ किया गया। इस कार- 
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खाने में १६२३ में लोहा बनाने का कार्य आरम्भ हुआ। इस 
कारखाने की सबसे वढ़ी विशेषता यह है कि इसमें कोयले के स्थान 
पर लकड़ी के कोयले का श्रयोग होता है । भद्रावती के पास सघन 
वन स्थित होने के कारण लकड़ी का कोयला सस्ता मिल जाता है, 
इसलिये लोहे के उत्पादन व्यय में कुछ कर्मी की जा सकती है। परंतु 
इस कारखाने का औद्योगिक संगठन और वैज्ञानिक स्तर असी 
इतना झचा नहों है । स्पात निर्माण का कार्य यहाँ पर शायद निकट 
भविष्य में आरंभ न हो सके । सवसे अधिक प्रगति जमशेदपुर के 
कारखानों ने की है। यहाँ की लोहे की भट्टियाँ संसार की बड़ी 
भट्ठियों का सुकावल्ला कर सकती हैं. और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सें 
इनका सबसे प्रथम स्थान है। 


उद्योग का संरक्षण 


लोहे के ड्योग का दूसरा काल राजकीय संरक्षण से आरंस 
होता है। सबसे पहले इसी उद्योग को राज्य की ओर से संरक्षण 
प्राप्त हुआ | इस उद्योग को संरक्षण देने के पढले टेरिफ वोडे ने 
इस ज्योग की जाँच की । बोर्ड ने अपने निणेय में यह निश्चित मत 
दिया कि लोहे के उद्योग में तमी विकास हो सकता है जब कि उसे 
संरक्षण दिया जाय । संरक्षण की प्राय: सारी शर्ते इस उद्योग में 
पूरी होती थीं। भारतवप में लोहे की वहुत सी खानें हैं, इसलिये 
नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा मिलता रहेगा । दूसरे 
भारत में विदेशों से लोहे और स्पात का इतना अधिक आयात 
होता है कि विना संरक्षण दिये इस ख्योग की रक्षा नहीं हो सकती । 
तीसरे इस उद्योग को संरक्षण देने से उपभोक्ताओं को कोई विशेष 
कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि विदेशों से आयात किया हुआ साल 
काफी सस्ती दर पर भारत में आ रहा था, और टाटा के कारखानों 
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घ 


सें उत्पादन-व्यय इतना अधिक था कि उद्योग को बिना संरक्षस्श 
दिये हुये विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं चनाया जा 
सकता । इसलिये बोड ने उद्योग को पर्याप्र संरक्षण देने की सिफा- 
रिश की । संरक्षण का आधार विदेशी माल की दर और भारतीय 
माल के उचित विक्रय दर का अंतर था। बोर्ड ने १६० रू प्रति हन 
भारतीय माल को उचित विक्रय दर ठहराई ओर इसके अनुसार 
विभिन्न प्रकार की लोहे की वरतुओं पर आयात कर की विभिन्न दर 
लगाई | लोहे का ऐसा माल जिसका कि भारत में उत्पादन नहीं 
होता है, आयात-कर से चंचित रखा गया। थोई ने संरक्षण की 
अवधि ३ वर्ष रखी, क्योंकि अगले ३ वर्षा में संसार के मल्य-स्तर 
स्थिर होने की सम्भावना थी ओर साथ ही उत्पादन व्यय में भी 
कमी होने की संभावना थी । संरक्षण देने के समय सरकार ने यह 
शर्ते लगायी कि टाटा कम्पनी, रेलवे को रेंलें ओर फिशप्लेट एक 
निश्चित दर पर संरक्षण के काल में देती रहेंगी | इसके अनुसार 
भारत सरकार ने पहिले वर्ष में ३२ रु० श्रति टन दूसरे वर्ष में २६ 
रु० प्रति टन और तीसरे वर्ष में २० रु० प्रति टन श्रार्थिक सहायता 
देने का निश्चय किया | संरक्षण के लिये एक अधिनियम स्वीकृत 
किया गया जिसे “रहील इन्डस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आफ १६२४ 
कहते हैं । अधिनियम के खीकृत होने के ३ माह पश्चान ही विदेशी 
माल के मूल्य में अनुमानित स्तर से नीचे कमी हो गई और एस 
लिये टाटा कंपनी ने पूरक संरक्तण ( 50एएटाशाएयाए शि०ा८८- 
ए07 ) के लिये राज्य व्य से प्रार्थना की। टेरिफ बोर्ड ने भी इस 
चात का अनभव किया कि विदेशों में लोहे के माल की दर गिर 
जाने से १६२४ के अधिनियम के संरक्तरा के अनुसार टाटा कंपनी 
को कोई विशेष लाभ नहीं होगा । इसलिये बोडे ने आयात ऋर 
बढहामे की सिफारिश की । परन्तु भारत सरकार ने इस सिफारिश 
६ 
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को मंजूर नहीं किया । संरक्षण के स्थान पर सरकार ने उद्योग को 
अधिक आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया। इस नये निर्णय 


के अनुसार भारत में बने हुये स्पात के ८०% भाग पर सरकार २८ 
रु० प्रति दन आर्थिक सहायता देती थी । 
जून १६२४ में तीसरी बार उद्योग की स्थिति की जोँच की 
गई स्पात के मूल्यों और उचित विक्रय दर को ध्यान में रखते हुये 
ठेरिफ वोड ने सिफारिश की कि आयामी १८ महीनों तक सरकार 
को श्८ रु० प्रति टन आर्थिक सहायता देनी चाहिये। परन्तु 
आर्थिक सहायता की राशि १६ लाख रु से किसी भी अवस्था में 
अधिक न हो। सरकार ने यह सिफारिश मूल रूप से मंजूर की, 
परन्तु सहायता की राशि घटा दी । अब सरकार केवल १४ रू: 
प्रति हन सहायता देती थी आर सकल सहायता की राशि १६ लाख 
रु० से अधिक नहीं हो सकती थी।. १६०४ की घारा समाम होने 
पर उद्योग की जोंच करने के लिये देरिफ वोड ने फिर अपना काय 
आरंभ किया। विदेशों से आने चाले माल में रेल की लाइने, फिश- 
प्लेट, और लोहे की चहदरें अधिकतर इंग्लेंड स आती थीं । लोहे 
के सलीपर अधिकतर योरोपीय देशों से आते थे और मकान वनाने 
के सामान प्रायः दोनों ही देशों से आते थे। तरिटेन से आने 
वाले माल का मूल्य योरोपीय देशों के माल के मूल्य की अपेक्षा 
अधिक स्थायी था। इसलिये टेरिफ बोर्ड ने तिटिश माल पर 
आधार भूत दर ( 3:क८-त०८७ ) निश्चित की । परन्तु योरोपीय 
देशों से आने वाले माल पर पणसिवतेनशील दर निश्चित की | 
संरक्षण की अवधि ७ वर्ष के लिये रखी गई। १६२७-२८ से लेकर 
१६३६-३४ तक । स्टील इन्डस्द्री प्रोटेक्शन ऐक्ट ऑफ १६२७ के 


$ 8४: 


अंतर्गेद उपयेक्त दरों का आयोजन किया गया। संरक्षण का नई 


जप 


दरों के कारण भारत के आऑच्योगिक ज्षेत्रों में असंतोष फैला।. 
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भारतीय उ्योगपतियों के मताठुसार ब्रिटिश और योरोपीय देशों 
के माल में जो पक्तपात किया गया उसका मुख्य उद्देश्य भारतीय 
उद्योग की संरक्षण देना नहां परन्तु भारत में त्रेटिश माल की 
खपत को वढ़ाना था। इसलिये उद्योग को संरक्षण देकर भी 
त्रिटिश सरकार, अनुकूल जनमत नहीं बना सकी | इसके अतिरिक्त 
नये अधिनियम में संरक्षण की दर घरटाने-बढ़ान का 'अधिकार 
शासन की दिया गया। इससे त्रिटिश सरकार अपनी इच्छानुसार 
योरोपीय देशों के माल पर आयात कर घटा-बढ़ा सकती थी और 
वास्तव सें आगे चल कर ऐसा हुआ भी । १६३१ में लोहे और 
स्पात के आयात-कर पर २४ ग्रतिशत अतिरिक्त कर (5०:८॥७४४८) 
“लगाया गया। उद्योग को संरक्षण देने ओर उसकी अवधि 
निश्चित करने का प्रश्च १६३४ में टेरिंफ वोड के सामने फिर 
आया । टेरिफ वोडे ने यह अनुभव किया कि उद्योग ने संरक्षण 
के फलस्वरूप अब तक काफी श्रगति कर ली है । विदेशी माल की 
कीमत ओर भारतीय माल की उचित विक्रय दर की तुलना से यह 
स्पष्ट सिद्ध होता था कि उद्योग को कोई विशेष संरक्षण देने की 
आवश्यकता नहीं रही | विशेष कर ब्रिटिश माल से भारतीय माल 
को संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी । योरापीय देशों के 
माल में भी प्राय: इसी प्रकार की स्थिति थी, इसलिये देरिफ वोर्ड ने 
रेल, फिशप्लेट और स्लीपरों पर किसी भी प्रकार का संरक्तण 
देने के लिये सिफारिश नहीं की । इमारत बनाने में काम का लोहा 
था चदरों पर संक्तरण देने की वो ने सिफारिश की। ४३ रू: 
प्रति टन तिटिश साल के आयात पर और *५ रु० प्रति टन 
योरोपीय देशों से आने वाले माल पर 'आध्थिक सहायता देने की 
सिफार्शि की । परन्तु वोढें की अंतिम सिफारिश यही थी कि स्पात 
के उद्योग के संरक्षण को समय के लिये आर चालू रखा जाय । 
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उद्योग-घंधे भी आरम्भ किये गये | जिनमें लोहे के फालत सामान 
के द्वारा कुछ चीज़ें बनाई जाती 

संरक्षण के पश्चात्‌ मैसूर आवरन स्टील वकक्‍्से” में भी कुछ 
प्रसार हुआ है । विजली की भद्ठियाँ स्थापित करने से हसकी उत्पा- 
दन शक्ति लगभग ४० हजार टन हो गई हैं। इस कारखाने में 
लकड़ी के कोयला का इस्तेमाल होता हैं । इंशापुर में एक सरकारी 
शन्ल निर्माण करने की फैक्टरी स्थापित की गई। इस फैक्टरी में 
सेनिक शज्न्रों के निर्माण के लिये उच्चकोटि का स्पात बनाया जाता 
हैं। दक्षिण में क्ुमारघूवी ( +िपाग7तए्फं ) वक्‍स में भी 
ऊँचे प्रकार का स्पात वनाया जाता हैं। इन तीन स्पात के कारखानों 
के अतिरिक्त ४० और ऐसे कारखाने भी बने हैं जिनमें स्पात या लेटे 
के अन्य सामान बनते हैं । 

युद्ध आरंभ होने के समय ३ कारखानों ने विजली की अद्दियों 
की सद्दायता से पुराने लोहे से र्पात बनाना आरम्भ कर दिया था। 
इसके पश्चात इसी प्रकार के ६ और कारखाने स्थापित हुये जो 
अच्छे प्रकार का स्पात बनाते हैं | कुछ ऐसे कारखानें भी स्थापित 
हये है जो अन्य कारखानों से लोह्य या स्पात लेकर इस्धीनियरिंग 
की उपयोग की अनेक वस्तुयें वनाते हैं । 

१६२४ में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया स्थापित हुई। इसमें 
टाटा कंपनी से लोहा या स्पात लेकर चद्दरं तेयार की जाती हैं। 
इण्डियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्टस कंपनो स्पात के तार तैयार 
करती है । इसी प्रकार की अन्य कंपनियाँ स्पात की ढलाई का काम 
करती हैं| जैसे--बने एण्ड कंपनी, कुमारधूती हज्जीनिवर्रिंग वक्‍्स 
हकुसमचन्द स्टील कम्पनी या भारतीय इलेक्ट्रिक वक्‍्से । 

इरपात के उद्योग के प्रसार के फलसखखरूप इस समय देश में 
लगभग ७ लाख ४० हजार टन स्पात प्रति वर्ष बनाया जाता ६ ।« 
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विदेशों से सी लगभग ३ लाख टन स्पात का आयात होता है. । इस 
प्रकार प्रति वर्ष भारत में लगभग १० लाख टन रपात का उपयोग 
होता हैं। परन्तु इतना प्रसार होने पर और स्पात का उपयोग होने 
पर भी संसार के स्पात निर्माण करने वाले देशों में भारत का स्थान 


बहुत नीचा है । 
देश स्पात का उत्पादन 
“ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ४२४५ करोड़ टन 
' जम॑नी ३ करोड़ ? 
स्स र्‌ करोड़ १5 
इंग्लैंड 2४ करोड़ ? 
भारतवर्ध ७लाख ? 


ऊपर के आँकड़ों से स्पष्ट है कि देश का क्षेत्र और जनसंख्या 
को देखते हुए भारत का स्पात का उद्योग वहुत अविकसित अवस्था 
में है। यदि पूरे उत्पादन का मूल्य लगाया जाय तों वह २० करोड़ 
रू० के लगभग होगा | पिछले कुछ वर्षा से भारत में लोहे और 
स्पात का उद्योग स्थिर हो गया है। विदेशी स्पात को मिलाकर 
भी देश में ओसतन १० लाख टन श्रति वर्ष स्पात का उपयोग होता 
है। दूसरे देशों में स्पात के उत्पादन और उपयोग दोनों में ही बहुत 
चैजी के साथ वृद्धि हुई है 
युद्धकालीन श्रमति 
युद्ध के समय में स्पात का बहुत अधिक महत्व है । युद्ध के 
हथियार प्राय: सभी स्पात के बनते हैं। सेनाओं के अन्य श्ों के 
' लिये भी स्पात और लोहे की आवश्यकता होती है | युद्ध की सामग्री 
ओर सेना के एक स्थान से दसरे स्थान को ले जाने के लिये याता- 
_ द्ात साधनों की आवश्यकता होती है जिनके निर्माण में लोहे 
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आर रपात का बहुत अधिक उपयोग होता हैं| द्वितीय महायुद्ध के 
प्रथम वर्ष में लोहे ओर स्पात की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं 
चढ़ी ! १६४० के अंत तक लगभग ३० हजार टन स्पात का उपयोग 
सैनिक कार्या के लिये हुआ । परन्तु १६४० के पत्चनात सैनिक संगठन 
के लिये लोदे और स्पात की माँग बढ़ी, जिसकी प्रूर्ती इस देश में 
नहीं हो सकती थी। जब तक भूमध्यसागर का मार्ग सुरक्षित था 
तब तक विदेशों से आयात हो सकता था। परन्तु फ्रांस के हार जाने 
ओर इटली के युद्ध में शामिल हो जाने पर आयात में वहुत कमी 
हो गई। इसलिये देश में ही अधिक मात्रा में लोहे ओर र्पात 
निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी | विशेषकर एस प्रकार के लोहे 
ओर स्पात की अधिक माँग बढ़ी जिसका सैनिक श्र इत्यादि बनाने 
में उपयोग होता हैं। भारत के प्रायः सभी कारखानों के उपरांत भी 
१६४० में सारे राष्ट्र की ७४% माँग की पूर्ती की जा सकी | देश में 
लोहे ओर रपात की कमी पड़ गडे, इसलिये सरकार ने “आयरन 
ऐन्ड स्टील कन्ट्रोल आइर” के अंतर्गत लोहे ओर स्पात के वितरण 
पर नियंत्रण लगाया | सारी उपलब्ध मात्रा का ७०% भाग सैनिक 
सामग्री के लिये निर्धारित किया गया और बची हुई ३०० मात्रा 
का आधा-आधथा भाग गेलबे ओर जनता की आवश्यकता के लिये 
निश्चित किया गया । यद्यपि देश में केवल ७४% सॉग की पूर्ती की 
जा रही थी, परन्तु फिर भी उत्पादन में काफी ब्रृद्धि हुई। योग 
में कुछ ऐसे सुधार ओर विकास इस बीच में हुये जिससे न केवल 
उत्पादन में वृद्धि हुई, परन्तु लोहे की किस्म में काफी उन्नति हुई । 
प्रथम महायुद्ध में केवल भारत में बनी हुई गेलवे-लाइन. सेना 

ओर सैनिक सामग्री स्थानांतरित करने में काम आई। परन्तु द्वितीय 
महायुद्ध में केवल रेल के इंजिन को छोड़कर सारे सामान देश में 
ही बनने लगे | देश में ऐसे स्पात का भी निर्माण होने लगा सिसरूा 
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उपयोग वन्दृक, वन्‍च और सैनिकों की रक्षा से संबंधित अन्य शब्र 
बनाने में होठा हैं। टाटा के कारखाने में रेलवे लाइन के वनाने की 
पद्धति में काफी प्रगति हुई है। इस कार्य में “टाठा_ रिसर्च _ एन्द 
उन्द्रोल लेवोरेटरी”ः से काफी सहायता की है| अब तक देश में 
ऐसे लोहे ओर स्पात की वहत चअत्पत्ति होती थी, जिसका उपयोग 
शैलये के विभिन्न ऋल-पूर्जे वनाने में होता हैं| परन्त इस संस्था की 
सहायता से ऐसे अनेक अनसंधान न किये गये जिनके कारण भारत में 
से संबंधित प्राय: सभी ऋत्न-पुर्जे बनने लगे हैं | विशेषकर रेलवे 
की लाइन किसी भी देश से मुकाबला कर सकती हैं। य॒द्धकाल में 
स्पात का शोधन भी इतनी अच्छी प्रकार से होने लगा कि विदेशों 
से स्पाद मंगाने की आवश्यकता नहीं रही। बुद्ध आरंभ होने से 
पहले ईशापुर का सरकारी सैनिक कारखाना -एक विशेष प्रकार का 
सात ( पिदाणथरत्ट सं्ठ आ€्टों ॥707 ) ब्रिटेन से मंगाता था 
इससे ( )८०१ 5६६८! ) तैयार की जाती थी। परन्तु बुद्धकाल में 
इसका आयात चन्द्र कर दिया गया और भारत में ही शोधन में 
इतली उन्नति की गई कि सैनिक उपयोग का स्पात देश में ही बनने 
लगा | कुछ विशेष उत्पादन क्रियाओं के दारा मिश्रित सात भी 
बनने लगा है, जिसका उपयोग सैनिक कार्यों में और इंजीनियरिंग में 
अधिक होता हैं। इस ग्रक्कार का स्पात युद्धकालीन प्रगति में विशेष 
महत्व रखता हें । 
स्पात का एक आर प्रकार ( 5770०7 72078 ) अब तक 
भारत में नहीं बनता था ) इस स्पात का उपयोग सुरक्षा कार्य में 
अधिक होता है। यह मी युद्धकाल से भारत में बनने लगा हैं। 
मिप्रित स्पात का उत्पादतल १६४१ में केवल ४०० दन प्रति वर्ष 
था | एक ही वर्ष के अंदर इसका उत्पादन चोगुना हो गया। 
मिश्रित स्पात छा उपयोग हवाई जहाज और जलजहाज के निर्माण 


१ । 
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और सुधार में होता है। अब तक इसका आयात विदेशों से होता 
था | युद्धकाल में टाटा के कारखाने में इस प्रकार के न्‍्पात का भी 
शोधन आरंभ हुआ । 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि युद्धकालीन परिस्थिति के कारण 
भारतीय लोहे और स्पात उद्योग की वहुत अधिक प्रगति हुई है। 
सकल उत्पादन में ओर स्पात के प्रकार में भी आशा से अधिक 
उन्नति हुई है। १६३८ में लगभग १७३ लाख दन लोहा 
भारत में वनता था | १६४३ में यह २० लाख टन बनाया गया। 
भारत से कच्चे लोहे का नियांत युद्धकाल में होता था । लगभग ४ 
लाख टन कबचा लोहा हमारे देश से वाहर जाता था। १६४२ आर 
४४ में यह घटकर २ लाख ४० हजार टन रह गया। पक्के न्यात 
का उत्पादन १६३८ ओर ३६ में ७ लाख ४० हजार टन था। १६४३ 
ओर ४४ में यह वढ़कर १२३ टन लाख हो गया । इसके उत्पादन में 
ओर भी अधिक वृद्धि हुई है | भविष्य में भी वृद्धि हो सकती है 
यद्यपि उद्योग को यातायात की सुविधाएँ और कोयला प्राप्त करने 
की कठिनाई है| यदि इन दोनों कठिनाइयों को दूर कर दिया जाय 
तो उद्योग के पास अब इतनी पेंजी, यांत्रिक साधन आर बंक्षानिक 
अनुभव है कि थोड़े समय में ही उसकी बहुत अधिक उन्नति हो 
सकती है । 


उद्योग का भविष्य 


युद्धकाल में उद्योग ने प्रत्येक प्रकार की प्रगति की देैं। सफत्त 
उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त वेज्ञानिक ओर अनुसंवान की हा 
से भी चुद्धकाल के इतिहास में महलपणं रहा है। यद्धकालीम 
आवश्यकता की पूर्ती के अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्माग् 
के लिये भी देश में अब सुविधा उपलब्ध है, जो कि पहले नहीं 
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बनती थी। उदाहरणार्थ--सशीनों के कल्त-पुर्जे, जहाज चनाने का 
सामान, मोटर बनाने का सामान आदि अच भारत में उपलब्ध 
हैं। परन्तु अभी देश स्पात में पणेतया आत्मसिंभर नहीं हआ 
अच्छे प्रकार के स्पात का आयात अभी विदेशों से करना पड़ता है। 
तिटिश या अमरीकी रपात के अतिरिक्त अभी देश में उतना अच्छा 
आर मजबूत स्पात नहीं वनता । परन्तु फिर भी उ्ययोग की यही 
अभ्गति चलती रही तो थोड़े समय में ही भारत संसार के स्पात के 
उद्योग में अपना स्थान बना लेगा | युद्धकाल में रपात केबल एक 
'फारखाने द्वारा बनाया जाता था। इससे उद्योग की ग्रगति तेजी के 
साथ नहीं हो पाती थी | स्टील कारपोरेशन आफ बड्स्‍ाल में स्थापित 
होने से यह दोप दूर हो गया है, कुछ कारखानों में बिजली 
की भद्ठियाँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिनसे अच्छे प्रकार का 
रपात बनाने | में सहायता मिलती है। इस प्रकार उत्पादन की 
हुष्टि से और किस्म की दृष्टि से उद्योग ने अत्यंत संतोषज्ञनक 
प्रगति की है. । 
युद्धकाल में कुछ लोगों का विचार था कि उद्योग की युद्धकालीन 
त्पादन शक्ति का शान्तिकालीन स्थिति में पूर्ण उपयोग न होगा | 
परन्तु युद्ध समाप्त होते ही रपात की साँग डत्यादन से अधिक हों 
गई | लोहे ओर स्पात की कमी की स्थिति को देखते हुये १६४४ में 
भारत सरकार ने एक विशेष औद्योगिक समिति ( ॥707 शापे 
5६८८) ?»ए८] ) उद्योग के भविष्य सें प्रसार के संबंध में नियुक्त 
की | समिति के मतानसार भारत में स्पात ओर लोहे की माँग 
भविष्य में बढ़ेगी । युद्धकाल में भारतीय रेलों में काफी दृट-फूद 
हुई है। रेल के डिब्बे, इंजिन लाइनें इत्यादि पुराने पड़ गये हैं। इन 
सबके सघार के लिये या नये प्रकार के कल-पुर्जे लगाने के लिये 
लोहे की आवश्यकता होगी । देश में अनेक्र चहुमुखी नदी-विकास 
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योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। अनेक स्थानों पर विजली घर 
निर्माण किये जावेंगे। बिजली के तार, कल-पुर्जे सबके लिये लोहे 
की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार सड़क निर्माण का कार्य प्रायः 
सभी प्रान्तों में चालू है। इसके लिये भी लोहे की आवश्यकता 
. होती रहती है | देश में जहाज बनाने का कार्य, सोटर ओर हवाई 
जहाज का उद्योग आदि धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। इनके लिये लोहा 
ओर स्पात बहुत बड़ी मात्रा सें चाहिये । शहरों की आबादी निरंतर 
बढ़ती जा रही है ) ओर नये प्रकार के मकानों में लोहे के सामान 
की चहुत आवश्यकता होती है । इससे साधारण जनता की भी लोहे 
की माँग बढ़ेगी । देश में सेनिक पुनसंगठन बड़ी तेजी के साथ हो 
रही है। इसके लिये अच्छे प्रकार के लोहें और स्पात की आवश्यकता 
स्पष्ट है । ऊपर की सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यह 
निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में उत्पादन 
कितना भी बढ़े माँग भी बढ़ती जायगी। इसे ध्यान में रखकर 
विशेषज्ञ समिति ने प्रति वर्ष ३० लाख टन स्पात बनाने की सिफा- 
रिश की हैं । इतना अधिक उत्पादन करने के लिये समिति के अ्रनु- 
सार देश में स्पात के दो और कारखाने स्थापित करना आवश्यक 
है जिनका प्रति वर्ष उत्पादन ५» लाख टन होना चाहिये | 

इसमें संदेह नहीं कि वहुत समय से लोहे ओर स्पात के मूल्य 
ऊँचे हैं । परन्तु यह स्थिति बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकती। 
अमरीका और योरोप में लोहे ओर स्पात कला उत्पादन बहुत तेजी से 
चढ़ रहा है। थोड़े ही समय में उनका उत्पादन उनकी उपभोग्य 
आवश्यकता से अधिक हो जायगा ओर बहुत संभव है कि एक 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि यह देश भारत में मूल्य बटाकर 
स्पात और लोहा वेचना आरंभ कर दे । अपने देश के बाज़ार में 
वे स्पात का मूल्य ऊँचा रखेंगे ओर विदेशों में राशिपातन करना 
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आरंभ कर देंगे। इसलिये भारत को स्पात के सूल्य कम करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । उद्योग का आंतरिक पुनसंद्भठन करके उत्पादन 
व्यय सें कमी करती चाहिये--तभी विदेशी स्पात की प्रतिस्पर्धा 
करने की स्थिति में भारतीय उद्योग आआा सकेगा । 

ड्स उद्योग के सम्बन्ध में कुछ वातों . पर ध्यान देना आव- 
श्यक हैं :--- 


(१) भारत में अच्छी किस्म का कच्चा लोहा पयाधप्त मात्रा में 
उपलब्ध हैं | स्पात उत्पादन के अन्य सहायक कच्चे माल मेगनीज, 
चूना, क्रोम ( ०४४०776 ), मेगनेसाइट इत्यादि भी लोहे की खानों 
के समीप ही उपलब्ध हो जाते हैं। 

(२) अन्य देशों की तुलना में भारत में भी कम उत्पादन-व्यय 
पर अच्छे प्रकार का कच्चा लोहा तैयार किया जाता रहा है इस 
लोहे की खपत ब्रिटेन, अमेरिका और जापान में अब तक होती 
रही है । इससे यह सावित होता है कि जहाँ तक कच्चे लोहे का 
प्रश्न है भारत की स्थिति बहुत अच्छी है । 

(३) स्पात बनाने के लिये मारत में प्रायः सभी साधन उप- - 
लब्ब हैं 

(७) ज्योग की प्रगति में दो सबसे बड़ी वाधाएँ है और जब 
तक इन्हें दूर नहीं किया जाता, निकट भविष्य में उद्योग की प्रगति 

नहीं हो सकती। इस समय देश में यातायात का व्यय बहुत अधिक 
है। दूसरे देश में पक्के कोयले (८०४४४ (०) की बहुत अधिक 
कमी हैं । वास्तव में जैसा भी कोयला इस समय उपलब्ध हैँ उसका 
अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिये । इसके लिये एक और 
समाव दिया जा सकता हैं--ज्यों-ज्यों देश में जल-विद्धुत शक्ति 
अधिक उपलब्ध होती जाय त्यों-त्यों रेलबे का विद्युतकरण कर देना 


| 
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चाहिये । इससे कोयले का उपयोग कम हो जञायगा और विद्यृत 
दक्ति का उपयोग स्पात के निर्माण में भी हो सकेगा । 

ये सब कठिनाइयाँ होते हुये भी हमारे देश के लोहे और न्पाद 
के उद्योग में संतोपजनक प्रगति की हैँ । इस प्रगति का अधिकांश 
ओय ठाटा की दिया जा सकता हैं। यदि भविष्य में उत्पादन में 
वृद्धि की जा सकी ओर उद्योग के सड्ठन में कुशलता लाई जा सकी 
तो यह आधार भूत उद्योग युद्ध ओर शांति दोनों काल में देश का 
चहुत महत्वपूर्ण ड्योग रहेगा | 


े जूट उद्योग 


यातायात वतमान सभ्यता का एक लक्षण है। अन्तर्राष्ट्रीय 
ओर अन्‍न्तर्देशीय व्यापार के कारण बहुत बड़ी मात्रा में माल एक 
स्थान से दुसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। प्रायः प्रत्येक देश में 
कच्चे और निर्मित माल का नित्य प्रति यातायात होता रहता है। 
इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में वारदाने की आवश्यकता होती है । 
ज्यों-ब्यों व्यापार का विकास होता गया त्यों-त्यों वारदाने के पदार्थ 
ओर वारदाने की क्रियाओं का भी विकास होता गया। विभिन्न 
प्रकार की निर्मित वस्तुओं को सुचारु रूप से बॉँवना आधुनिक 
व्यापार की विशेषता हैं। बरदाने में अनेक प्रकार की वस्तुओं का 
डपयोग किया जाता है । लकड़ी, धाठु, कपड़ा, वोरी, कागज इत्यादि 
अनेक पदार्थ उपयोग में लाये जाते हैं| विशेषकर जूट का महत्त 
क्ृपि पदार्थों के लिए बहुत है | विना वारदाने की वोरियों के कृषि 
पदार्थों का आयात-नियात प्रायः असंभव हैं। उदाहरणा्थ भारत 
आर अफ्रिका के राजनैतिक संवनन्‍्ध खराव हो जाने पर भारत ने 
अफ्रिका को वारदाना देना बंद कर दिया तो अफ्रिका के अंतर्देशीय 
व्यापार में कठिनाई उत्पन्न हो गई। कुछ वर्षों से जूट के स्थान पर 
अन्य वस्तुओं का उपयोग आरम्भ किया यया हैं । वैज्ञानिक अनु- 
संधानों के द्वारा ऐसे पदार्थों का भी निर्माण किया गया है जो जूट के 
स्थान पर काम कर सके | परन्तु इतना सब कुछ होने पर भी वार- 
दाने के लिए आज भी जूट का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। भारत- 
वर्ष में पटसन का काम बहुत प्राचीन समय से होता चला आया 
है । कपड़े की भाँति पटसन के रेशे की तैयार करना, उससे कपढ़ा 
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वनाना ओर उस कपड़े का निर्यात करना भारत का अत्यंत प्राचीन 
उद्योग है । 

१८४७ तक हाथ के कर्षों से बना हुआ जूट का कपड़ा भारत 
से वाहर भेजा जाता था। ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जिनके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि जूट का उद्योग बंगाल की 
अथ्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उद्योग था। परन्तु आधुनिक काल 
करे जूट उद्योग का आरम्भ भारतवर्ष में सबसे पहले १८५४ में जाज 
ओऑकलेंड नामक व्यक्ति ने किया ।_सेरामपुर के समीप रिहणा नीम 
स्थान पर आधुनिक प्रकार के जूट का सबसे पहला कारखाना 
खोला गया । वोर्निया एण्ड कम्पनी ने सबसे पहले इस ज्षेत्र में 
कार्य आरम्भ किया गया था। १८४६ में जूट के उद्योग में सबसे 
पहले मशीन के करवे का उपयोग किया गया परन्तु प्रारम्भिक काल 
के प्रयत्न विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इस काल में खुले 
हुये कारखाने थोड़े-थोड़े समय चलकर बन्द हों गये। उद्योग के 
प्रारंभिक ३० वर्षों में विकास को गति बहुत द्वी धीमी रही | वीच- 
बीच में उद्योग की कुछ अच्छी स्थिति हं। जाती थी। उदाहरण के 
लिए ?१८द६म से १८७३ तक उद्योग में वहुत अधिक अमभिमृद्धि हुई । 
लाभांश की दर २४ प्रतिशत तक बढ़ गई थी, परन्तु इस प्रकार 
की प्रगति की बुनियाद पक्की नहीं थी। कुछ ही समय परचान्‌ 
जूट में अनावश्यक उत्पादन होने लगा और अनेक कारखाने बंद 
हो गये। १८८१ तक उद्योग धीरे-धीरे बढ़ता रहा और लगभग 
४००० मशीन के करघे काम करने लगे। आरंभ में उद्योग में केवल 
वोरी ही बनाई जाती थी, परंतु ज्यों-ज्यों उद्योग का विकास होता 
गया, जूट का कपड़ा अधिक वनने लगा । 

प्रथम महायुद्ध के कारण उद्योग को चहुत प्रोत्साहन मिला | 
युद्ध छिड़ जाने से जूट की सैनिक आवश्यकता बहुत 'अधिक बढ़ 
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गई। सुरक्षा. के लिए रेत के वोरे, सैनिक सामग्री भरने के लिए 
चोरियों, यातायात के लिए मोटर और डिव्वों को ढकने का सामान 
इत्यादि के लिए जूट के कपड़े की माँग वहुत बढ़ी । इसके साथ ही 
चाजार में भी साधारण माँग, व्यापार की तीत्रता के कारण वहुत 
अधिक वढ़ गई। प्रथम महायुद्ध काल में उद्योग की प्रगति बहुत 
अधिक हुईं। राज्य की ओर से भी इसे पर्ण सहायता मिली । 
उद्योग का इतना अधिक विकास हो गया ओर अन्‍्तर्राप्रीय व्यापार 
सें इसका इतना अधिक महत्व वढ़ गया कि भारत के उ्द्योगधंथों 
में जूट ज्योग का प्रमुख स्थान हो गया । ह 
द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने के पू तक इस उद्योग में लगभग 
2४ करोड़ से अधिक पूंजी लगी थी। लगभग ३ लाख से अधिक 
सजदूरों की संख्या थी और राज्य को प्रति वर्ष लगभग ६-७ करोड़ 
रुपयों की आय निर्यात-कर द्वारा होती थी। परंतु जूट का इतिहास 
अनेक प्रकार के परिवर्तनों से भरा हुआ है । एक ओर वह सद्गठन 
की दृष्टि से अच्छे से अच्छा उद्योग माना जाता हैं। परंतु दूसरो 
ओर राष्ट्रहित की दृष्टि से अब तक उस पर विदेशी और चिदेशी 
सद्ठठन का अधिकार रहा है। यदि एक ओर इस उद्योग के कारण 
अंतर्राष्ट्रीय ज्यापार में भारत को एकाधिकार का स्थान प्राप्त हुआ, 
तो दूसरी ओर देश के विभाजन के वाद यह सिद्ध हो गया है कि 
इस उद्योग का स्थानीयकरण व्यापक राष्ट्रल्यवस्था की दृष्टि से 
अहितकर था। इस उद्योग से देश के निर्यात में काफी लाम हुआ 
परंतु साथ ही १६२६ की मंदी का प्रभाव उद्योग पर इतना बुरा 
पड़ा कि बहुत लंचे समय तक उसमें श्रमिक संख्या कम की गई, 
काम के घंदे घटाये गये, शिफ्ट कम्र की गई और कभी-कमी 
उत्पादन पर भी नियंत्रण लगाया गया । इन विशेषताओं के छ 
झुल्य कारण € 
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(१ ) बारदाने का उपयोग अधिकतर कृपि-पदार्थो' के एक 
स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में होता- है । जब देश में फसल 
अच्छी होती हे तो वारदाने की माँग बढ़ जाती है और सफल 
खराब होने पर इसकी माँग एकाएक घट जाती है | अच्छी फसल 
के समय देश'में वारदाने की माँग बढ़ने से उसका ( घारदाने का ) 
निर्यात घट जाता है, ओर यदि विदेशों में फतल अच्छी भी हो 
तो भी देश अधिक मात्रा में वारदाना बाहर नहीं भेज सकता। 

( २ ) झछ समय तक जृट की वस्तुओं का निर्माण इंग्लेंड 
डंडी ( )07009 ) नामक स्थान पर भी होता रहा । इंडी और 
कल्कतते की पअतिस्पधों जूट उद्योग के इतिहास में महत्वपूर्ण घदना 
है। बहुत समय तक इंग्लेंड की सरकार ने डंडी के उद्योगपतियों 
की अनेक प्रकार से सहायता ओर संरक्षण दिया और बड़े लम्पे 
समय की प्रतित्पर्धा के बाद बंगाल के जूठ उद्योग की श्रेष्ठता को 
स्वीकार किया । 

(३ ) जूठ उद्योग का स्थानीयकरण एक वन्दरगाहू पर हुआ 
ओर अब तक उद्योग का मुख्य उद्देश्य निर्यात रहा है, इसलिए 
उद्योग का सारा आधार निर्यात रहा है । उसकी आंतरिक समस्याओं 
स्थानीयकरण के दुष्परिणामों, पटसन की खेती और पटसन के 
डच्योग के असंतुलन की ओर ड्गपद्मोतियों का ध्यान नहीं गया। 
यही कारण है कि देश का विभाजन होने पर उद्योग इतना अन्त- 
व्यस्त हो यया कि लगभग १४० वर्ष पुराना उद्योग अचानक दो 
भागों में विभक्त हो गया है। पटसन के खेत पाकिस्तान में चले 
गये और जूट के कारखाने भारत में रह गये। बढ़ी देर के वाद 
भारत सरकार ने अनुभव किया कि संयुक्त भारत में यद्यापि सूट 
का उद्योग सर्वश्रेष्ठ उद्योग था, परंतु विभाजन के पशचाव ऑदोगिऊ 

इृप्टि से वह एक जटिल समस्या बन गया हैं। उद्योग की उपदुन्त 

२० 


कै 


१४६ भारत का ओऔद्योगीकरण 


का लाओ के कारण १९२६ की संदी का प्रभाव इसीलिए चुरा 
पड़ा है। 


१६२६ की मंदी का प्रभाव 


' अथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सारे संसार में जो सामान्य सूल्य- 
पात हुआ उसका प्रभाव जूट के उद्योग पर भी वहुत्त अधिक पड़ा ! 
अन्य भारतीय उद्योगों के समान जूट उद्योग की स्थिति मूल्यपात 
के कारण विगड़ती हुईं चली गई ) एक ओर जूट के सामान के 
मूल्य गिर रहे थे, परन्तु लूट के सामान की मात्रा वाज़ार में बहुत 
अधिक थी | युद्धकालीन उत्पादन क्रियाओं के कारण जूट में अना- 
वश्यक उत्पादन वहुत ऋधिक हो गया था। दूसरी ओर उद्योग में 
मजदूरों की हड़ताल वार-वार हो रही थी | उद्योग एक ऐसे संकट 
में पड़ गया कि जिससे वह अनेक वर्षो" तक निकल नहीं पाया । 
परंतु फिर भी अन्य उ्योगों की अपेक्षा जूट उद्योग ने मंदी का 
बहुत अच्छी तरह से मुकावला किया | इसके कुछ मुख्य कारण 
निम्न प्रकार थे-- 

. (१) जूट उद्योग की आंतरिक व्यवस्था और संगठन अन्य 
उद्योगों की अपेक्षा अधिक इृढ़ था । 

5६ ) जूट उद्योग में आरंभ से ही लाभ की दर ऊँची रही हैं । 
जूट उद्योगपतियों ने संकटकालीन अवस्था का मुकावला करने के 
लिए आरंभ से ही वहुत बड़ी राशि में संपत्ति संग्रह कर ली थी । 

“-( ३ ) जूट उद्योग की स्थिति आंशिक रूप से एकाधिकार की 
थी । इसलिए उसमें प्रतिस्पर्धा का प्रश्न इतना अधिक गम्भीर 
नहीं था । 

(४) युद्धोत्तर काल आरंभ होते ही जूद के उद्योगपतियों ने 


मृल्यपात का सामना करने के लिए पहले से ही आयोजन कर लिया 
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था। १६२६ से ही कत्नकत्ते की मूट की मिलों ने ख्ेच्छा से उत्पादन 
की मात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था । इसके साथ ही जृठ की मिलों 
सें काम करने के घंटे निश्चित कर दिये थे । । 

उपयुक्त कारणों से १६२६ की मंदी का प्रभाव जूट उद्योग को 
इतनी अधिक हानि नहीं पहुँच सका, जितनी की अन्य उद्योगों को 
हानि हुईं । परंतु फिर भी मंदी के अभाव उद्योग पर स्पप्ट प्रतीत 
होने लगे थे । १६३४ में जूट की अधिकांश मिलों ने उत्पादन की 
मात्रा पर तथा काम के घंटों पर प्रतिबंध लगा दिया | इंडियन-जूड- 
मिल्-एसीसियेशन ( 70॥97 वएए८ कह) औ५४०८४४४०7* ) से 
संवन्धित जो कारखाने थे, उनमें 2५ घंटा फी हफ्ता कार्य निश्चित 
किया गया और लगभग १४ प्रतिशत करथे - बन्द्र कर दिये यये। 
परंतु यह निश्चिय अधिक दिनों तक कार्यान्वित नहीं किया जा 
सका, क्‍योंकि जो मिलें एसोसियेशन की सदस्य नहीं थी वे एसे- 
सियेशन की सद्गस्य मिलों, से प्रतिस्पर्धा करने लगीं। अतः इस 
निर्णय को समाप्त कर दिया गया। १६३७ में उद्योग की स्थिति 
चिंताजनक वन गई। बाजार के भाव गिर रहे थे। कारखानों में 
आपसी प्रतिस्पर्धा थी और मजदूरों ने हड़ताल करना आरंभ कर 
दिया था। १६३८ में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रांतीय सरकार 
कोउ्द ग मेंहस्तक्षेप करना पड़ा | इस हस्तक्षेप के फलखनूप सूद 
की सारी मिलों ने स्ेच्छा से काम के घंटे स्वयं निश्चित कर लिए 
और ७:४५ प्रतिशत जूद के कपड़े के करवे वन्द्र हो गये अर १० 
प्रतिशत घबोरी बनाने वाले करवे चन्द्र कर दिये गये। इसी समग्र 
लूट की कीमत बाजार में घटती जा रही थी । जूड़ की खेती करने 
वाले किसानों को बड़ी भारी हानि का सामना करना पढ़ता था 
और लूट का व्यापार भी अस्तन्ब्यस्त हो रहा था। बन्नल की 
प्रांतीय सरकार ने जूट का न्यूनतम मृल्य ( गशंशिंगरणा) 706 ) 
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निश्चित कर दिया। भांतीय विधान सभा में जूट के व्यापार के 
राष्ट्रीयकरण के लिए एक बिल भी पेश किया गया, परंतु इसी समय 
द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया । 


टितीय महायुद्ध का उद्योग पर प्रभाव 


द्वितीय मद्दायुद्ध शुरू हो जाने के कारण उद्योग की परिस्थिति 
में अचानक परिवतेन हुआ । जूट के सामान के लिए सरकारी और 
गेर-सरकारी माँग बड़ी तेजी के साथ बढ़ी । इसलिये जूठ की मिलों 
ने प्रांतीय सरकार की आज्ञा से काम करने के घंटों के प्रतिवन्ध 
को समाप्त कर दिया। जिन करघों को बन्द कर दिया गया था 
उन्हें फिर से चालू कर दिया गया। इंडियन फेक्ट्रीन ऐक्ट 
( [70%7 9४८६४०४४८४ 8८६ ) के कुछ कानून, जो जूट के कार- 
खानों के लिए वाधक सिद्ध होते थे, उन्हें कारखानों पर से उठा 
दिया गया। राज्य की ओर से भी परी सहायता मिलने लगी । 
प्रांतीय असेम्बली में राष्ट्रीयकरण के विधेयक की भी स्थगित कर 
दिया गया । इस प्रकार जूट के कारखाने युद्धकाल में अपनी पूर्णो 
उत्पादन शक्ति से काम कर रहे थे | 

युद्ध आरंभ होते ही जूट के व्यापार पर उसके प्रभाव सपप्ट 
प्रतीत होने लगे | जर्मनी द्वारा कुछ देशों पर कब्जा कर लिया गया 
था, इसलिए उन देशों में जूट का नियांत करना असंभव था। 
युद्ध आरंभ होने के पूर्व लगभग ३० अ्तिशत नियात का भाग 

इन्हीं देशों में भेजा जाता था। अब इन देशों के बाजार युद्ध के 
कारण ग्रायः बन्द हो चुके है। परन्तु यह ३० अतिशत भाग अन्य 
देशों को भी उपलब्ध नहीं हो सका। ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ता जाता 
था, सामुद्विक यातायात की कठिनाइयोँ वढ़ रही थीं। इसलिए 
जूट का निर्यात विशेष तोर पर गेर-सरकारी तरीके से, वहुत कम 


| 
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हा 


थ्र्ध 


हो गया था। विदेशों को जूट प्राप्त न होने के कारण जूठ के स्थान 
पर अन्य वस्तुओं का उपयोग करना पड़ा। जैसे जर्मनी ओऔर 
इटली में क्रेफ्ट पेपर ( (९7४60 ?०४०८४ ), ओर दक्षिणी अमेरिका 
में हेम्प ( ८०४० ) का उपयोग होने लगा। बुद्धोत्तर काल में 
भी जूट के उद्योग के सामने यह समस्या सदा बनी रहेगी कि उसके 
स्थान पर दूसरी चीज़ों का उपयोग न होने लगे | 
य॒ुद्धकाल में विशेषकर 2६४०३ के बाद बंगाल का प्रांत जापानी 
आक्रमण के क्षेत्र में आ चुका था, इसलिये सरकार को सुरक्षा की 
इृष्टि से बंगाल प्रान्त के अनेक उद्योगों पर प्रतिवन्‍्ध लगाना पड़ा। 
वर्मा में फीजी रसद पहुँचाने के लिये सैनिक अधिकारियों को कल्त- 
कत्त में बड़े-बड़े साल गोदामों की जरूरत थी। अनेक जूट के 
कारखानों के कुछ भाग राज्य ने हस्तान्तरित "कर लिये थे। जूृट 
के कपड़े ओर वोरियों की सरकार को बहुत अधिक आवश्यकता 
थी | इसलिये लगभग २२ प्रतिशत करवों पर केवल सरकार क्रे 
लिये माल तेयार किया जा रहा था। इस हस्तक्षेप की नीति के 
कारण उद्योग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 


विभाजन का जूट उद्योग पर प्रभाव 

भारत का विभाजन जूट उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण 

घटना हैं। संयक्त भारत में संगठन आर पंजी की हृप्टि से जट 
गोय का दिंतीय स्थान था । भारत के *दियात सें लगभग 

प्रतिशत कच्चा जूट या जूट से बना हुआ माल होता था। लगभग 
३ लाख से ऊपर सजदूर जूट उद्योग में लगे हुये थे । २४ करोड रू: 
की पंजो इस उद्योग में भारतीय और विदेशी उद्योगपतियों ने लगा 
रखी थी | परन्तु विभाजन के फलस्वरूप उद्योग की नींव हिल गई 
है। पाकिस्तान जूट की खेती करने वाला सबसे मुख्य ज्षेत्र है परंतु 
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जूट के अधिकांश कारखाने कलकत्ता, हुगली, हवड़ा और चौबीस 
परयने के ज्षेत्र में स्थिति है। विभाजन के कारण सारा उद्योग दो 
भागों में वट गया है । कच्चे जूट का ज्गभग ८० प्रतिशत पूर्वी 
चड्भाल में होता हू । परन्तु पूर्वी वह्ञाल में जूट के. कारखाने नहीं 

। इसके विपरीत पश्चिमी वहुगल में लूट की खेती बहुत थोड़ी 
होती है । परन्तु जूट का माल बनाने के कारखाने पश्चिमी वड्भालल 
में स्थित है । लगभग ७० प्रतिशत कच्चे जूट की पूर्ति पूर्वी बद्भाल 
से करनी पड़ती है । उद्याग की इस परिवर्तित परिस्थिति के कारण 
उसके सामने एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कच्चे जूठ के 
लिये पाकिस्तान पर निर्भर करना उद्योग में अस्थिरता और अनि- 
श्चियात्मकता उत्पन्न कर देता है। यदि भारत ओर पाकित्तान के 
संचंध मेत्रीपूर्ण होते तो शायद पाकिस्तान से कच्चा जूट भारत के 
कारखानों को नियमित रूप से मिल सकता था। परन्तु विभाजन 
के पश्चात से ही दोनों देशों के संबंध अमेत्रीपूर्ण हैं। इसलिये 
पाकिस्तान पर जूट के लिये निर्भर करना भारत के लिये एक अव्यव- 
हारिक वात हो गई है। ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब्र कि पाकि- 
स्तान ने कच्चा लूट देने का वायदा करके भी भारत का जूद 
नहीं दिया । 

विभाजन से पर्व अन्तर्यट्रीय व्यापार में संयुक्त वज्ञल की 

एकाधिकार की स्थिति थी। परन्तु “ब्योंदी कारखानों के क्षेत्रा से जूट 
की खेती के क्षेत्र दर हये हैं, भारत की एकाधिकार स्थिति समाप्त 
चकी है। जो भारत विभाजन से पर्व सारे संसार का ४५ प्रतिशत 
जूट का निर्यात करता था वही आज़ कच्चे जूट का सबसे अधिक 
आयात करता है। कच्चा जूट उत्पादन-ब्यय का लगभग ७० प्रति 
शत भाग होता है और कच्चे जूट के आयात होने के कारण जूट 
के पक्के माल का उत्पादन व्यय पाकिस्तान की मूल्य नीति, निय्रात 
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कर, व्यापार-सद्गठन इत्यादि पर निर्भर करता हैं। एक प्रकार से 
भारत के जूट उद्योग को ही हानि नहीं हुई है, परन्तु जूट के निर्यात 
व्यापार की भी वड़ा धक्का लगा हैं। विभाजन से पर्च निर्यात का 
लगभग २७६ प्रतिशत भाग जूट की वस्तुओं का होता था । विभा- 
जन के वाद यह अनुपात यद्यपि कुछ बढ़ा है परन्तु इसकी सारी 
निर्भरता पाकिस्तान के कच्चे जूट के निर्यात पर आधारित है | जूट 
का निर्यात डालर को दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। भारत ओर 
अमेरिका के व्यापारिक संबंध युद्धोत्तर काल में अधिक व्यापक हये 
। वार्पिक निर्यात का लगभग ६० प्रतिशत भाग अमेरिका को लट 
भेजना होता है । परन्तु इसकी स्थिरता भी पाकिस्तान के कच्चे-जृट 
पर आधारित है। कच्चे जूट के उत्पादन में पाकिस्तान की पर्थ- 
एकाधिकार स्थिति है ओर जूट की वस्तुओं के निर्माण में भारत की 
अशथे-एकाधिकार स्थिति है ै। दोनों ही देश विभाजन के पश्चान, 
कच्चे जूट या जूट के पक्के मोल के लिये एक पूर्ण एकाथिकार की 
स्थिति में नहीं रहे है। इसके फलस्वरूप दोनों ही देशों को हानि 
है । 
कुछ विशेषज्ञां का अनुमान हें कि भारत में जुट का उत्पादन 
बढ़ाकर भारत जूृट में स्वयंपूर्ण बनाया जा सकता है परन्तु इस 
समस्या का दूसरा पक्ष भी है | भारत में अब तक जिस प्रकार कई 
जूट का माल बनाया जाता रहा दे उसके लिये ज्ञिस प्रकार फे 
लूट के माल की आवश्यकता होती है, उसकी खेती के लिये भारत 
में अनुकूल जलवायु बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं । इस मत के 
अनुसार लगभग ७० प्रतिशत कच्चे जूट का आयात बहुत समय 
पाक्षित्तान से ही करना होगा। यदि भारत को अन्तर्राष््रीय व्यापार 
में विभाजन के पूचे की सी स्थिति प्राप्त करती हैँ तो उसे जद का 


जा 


निर्यात बढ़ाना होगा ऑर अनेक वर्षा तक पाकिस्तानी कच्चे जूृद 
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केन्‍आयात पर निर्भर रहता होगा। परन्तु गत ३ वर्षों के भारत और 
पाकिस्तान के व्यापार के आँकड़ों से, इससे विलकुल प्रतिकूल प्रगति 
सालूम होती है । १६४८ में पाकिस्तान के जूट के निर्यात का ८३ 
प्रतिशत भाग भारत सें आया | वह अब घटकर ७० प्रतिशत रह 
गया है। इसका एक मुख्य कारण है। पाकिस्तान भारत को जूद 
न वेचकर विदेशों को वेचना चाहता है और इसीलिये चिटयाँव के 
बंदरगाह के विकास के लिये बह तत्पर है। कुछ कारणों से पाकि- 
स्तान की सरकार ने जूट का मूल्य भी वढ़ा दिया है । भारत के जूट 
के कारखाने इस वढ़े हुये मूल्य पर जूट खरीदने की स्थिति में नहीं 
हैं। खयं पाकिस्तान भी भारत को एक निश्चित मात्रा में ही कच्चा 
जूट देना चाहता है । जूट की गाँठे विदेशों को जाती हैं। उन्हें पाकि- 
स्तान के निर्यात में प्रथम पूचता दी जाती है, परन्तु जो गाँठें भारत 
को आती हैं उन्हें द्वितीय प्चता दी जाती है। ऐसे अनेक योरोपीय 
देश है, विशेषकर इंगलेंड जो पाकिस्तान से जूट खरीदकर अमेरिका 
से डॉलर कमाना चाहते हैं। ये देश भारत-की अपेक्षा ऊँच मृल्य 
पर भी जट खरीदने को तैयार रहते हैं | इसलिये पाकिस्तान के कच्चे 
जूठ के वाजार में भारत लेने की हैसियत से अन्य 'दैशों के सामन 
टिक्न नहीं सकता । यही कारण है कि धीरे-धीरे पाकिस्तान से भारत 
को जूट का निर्यात घटता जा रहा है। इसका प्रभाव हमारे देश 
के जट उत्पादन पर भी पड़ता है। अब भारत में जूट के कारखाने 
कपड़े के स्थान पर वोरियाँ अधिक बनाने लगे हें 


हैं क्योंकि उनके 
बनाने में भारतीय कच्चे जूट की जरूरत होती है । 


रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव 
सितम्बर १६४६ को ल्रिटेन ने पान्ड का अवमृल्यन क्रिया । 


पर 
श्रिद्तेन के इस निर्णय के अनुसार भारत ने भी रुपच का अवनुल्यत 
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किया, परन्तु पाकिस्तान की सरकार ने अपने रुपये का विदेशी 
मृल्य पूर्ववत रखा । पाकिस्तान के इस निर्णय के फलखरूप भारत 
के रुपये ओर पाकिस्तान के रुपये में विनिसय की नई दर स्थापित 
हुई | पाकिस्तान के १०० रु० भारत के १४४ रु० के वरावर हैं । इस नई 
दर के कारण पाकिस्तान के कच्चे जूट की कीमत में ४४ प्रतिशत 
वृद्धि हो गई | कच्चे जूट की यह मूल्य वृद्धि भारत के लिये असह्य 
थी। इसलिये भारत की जूट की मिलों ने पाकिस्तान से जूद 
खरीदना कम्म कर दिया। अवमृल्यन के पहले ही भारत ने 
पाकित्तान से जूट खरीदना कम कर दिया था। अवमूल्यन के 
पश्चात्‌ भारत की खरीद में ओर भी हास हुआ । भारत सरकार 
ओर इंडियन जूट मिल ऐसोशियेशन ने निर्णय किया कि भारत 
पाकिस्तान से जूट नहीं खरीदेगा | इस प्रकार सितन्चर १६४६ से 
भारत और पाकिस्तान के वीच एक प्रकार से व्यापारिक इन्द्र 
आरंभ हुआ । जब भारत ने पाकिस्तान से जूद खरीदना बंद कर 
दिया तो पाकिस्तान के वाजारों में जूद की कीमत घट गई । लगभग 
८ प्रतिशत कच्चे जूट के मूल्य में हास हुआ । गिरते हुय मूल्य 

रोकने के लिये पाकिस्तान सरकार ने जूट के ऊपर नियंत्रण लगाया 
ओर जूट की न्यूनतम दर निर्धारित की। पाकिस्तान ने जो मूल्य 
दर निर्धारित की वह भारत के लिये बहुत ऊँची थी। इसलिये भारत 
की मीलें पाकिस्तान से लूट खरीदने में असमर्थ थीं परन्तु पाकिन्तान 
के जब व्यापारियों ने चोरी से लाखों गोठे भारत को भेजी । अग्रत्त 
१६४८ में पाकित्तान और भारत में एक अस्थात्री व्यापारिक 
समम्होंता हुआ जिसके अंतर्गत पाकिस्तान ने अपने रोके हुये साल 
को भारत भेजना आरंभ किया । 

गत्‌ ४ वर्षा में भसास्त और पाकिस्तान के व्यापारिक 


जे 
प्क 
न 
न 
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व्यापार पर सबसे अधिक पड़ा है। अवमृल्यन के फलेलरप दोतों 
द्रेशों सें और भी अधिक मनमुटाव हुआ । इसलिये भारत की मीलों 
को अब भी नियमित रूप से पर्याप्र मात्रा में कच्चा लूट नहीं मिलता 
डै। यद्यपि अवमल्यन का प्रभाव स्थायी नहीं है, परन्तु फिर भी 
उसका प्रभाव जट के व्यापार पर एक प्रकार से स्थायी पड़ा हैं । 
जैसे, पाकिस्तान ने धीरे-धीरे विदेशों को कचा जूठ भेजना आरंभ 
कर दिया हैं। वह अब अपना कच्चा जूट सस्ते मृल्य पर भारत को 
न वेच कर विदेशों को बेचना अधिक पसंद करता है। परन्तु फिर 
भी जूट की खेती और जूट के कारखानों के बारे में एक वात ध्यान 
“में रखनी जरूरी है। अंतराष्ट्रीय व्यापारिक जेत्रों में विभाजन के 
पश्चात यह धारणा वन गई थी कि संयुक्त भारत का जूद का 
ग्रकाधिकारिता विभाजन के फलस्ररूप पाकिस्तान के पास चला गई 
है क्योंकि पाकित्तान संयक्त भारत का ७५ प्रतिशत कच्चा जेट 
पैदा करता हैं | परन्तु अवसृल्यन के पत्चावत भारत आर पाकिस्तान 
जो व्यापारिक अचरोध उत्पन्न हुआ उसने यह धारणा बहुत कुछ 
असत्य सिद्ध कर दी है। निस्संदेह पाकिस्तान में जूठ की खेती सचस 
ज्यादा होती हैं। परन्तु साथ ही जूट के कास्खाना का सचल 
अधिक संख्या भारत में है। जब तक पाकिस्तान अपने जूद के 
कारखाने खययं नहीं वना लेता या जूट के निर्यात के लिये चिट्याँव 
का चंदरगाह ठेयार नहा जाता ह्‌ तब तक पाछिस्तान जद का 
सबसे बड़ा उत्पादक होते हुए भी जूठ का एकाधिक्रार श्राव्त नहीं कर 
सकता। वात्तव में जुट का निरंकुश एकाधिकार पाकिस्तान के पाल 
किसी भी अवस्था में नहां रह सकता । जब तक पाकिस्तान कत्ल 
लूट का उत्पादक हैं, तब तक भारतवर्ष सबसे बड़ा जृद का छेता 
रहेगा। जब तक चिट्याँव का बंदरगाह निर्यात के योग्य नहीं हो 
जाता तब तक पाकिस्ताव कर जट को केवल दो दो ह्दा रास्ते हैँ--या ता 
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आरत के जूट के कारखाने या भारत के बंदस्गाहों के द्वारा विदेशों 
को निर्यात, दोनों ही अवस्थाओं में पाकिस्तान के जूट को भारत में 
आना पड़ेगा । और जब तक यह स्थिति कायम रहती हैं, जूट के 
क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं परन्तु 
एक दूसरे के पूरक है। पाकिस्तान अपनी जूट की विक्री के लिये 
भारत पर निर्भर रहेगा और भारत के जूट के कारखाने कच्चे जूट 
के लिये पाकिस्तान पर निभर रहेंगे। इसलिये यह एकाधिकारिता 
नहीं द्वि-अधिकारिता ( 9॥9प्टाश्न707079०ए ) है । और 
जब तक दोनों देशों में जूट के संबंध में समझोता नहीं हो जाता 
तब तक जूट का व्यापार, उत्पादन ओर निर्माण कार्य सें अवरोध 
बना रहेंगा। 
अवमृल्यन के कारण भारत के जृट उद्योग को और पाकित्वान 
की लूट की खेती को जो हानियोँ हुई हैं उनका केवल एक ही उपाय 
॥ पश्चिसी ओर पूर्वी वंगाल राजनतिक दृष्टि से दो विभिन्न होते 
हुये भी दोनों की अर्थ व्यवस्था अन्योन्यावल्स्थी । जितनी जल्दी 
इस आशिक तथ्य को दोनों देश मान्यता देंगे उतनी शीघ्रता से एक 
दूसरे के व्यापारिक संबंध और विशेषकर लूट की स्थिति में सुधार 
हो सकेगा । 
जूट उद्योग का भविष्य 
जद उद्योग के सामने इस समय एक बहुत बड़ा संकट हैं। 
विभाजन ने इस उद्योग के लिये अनेक समसस्‍्याएँ खड़ी कर दी है | 
यद्यपि विभाजन के पहले भी इस उद्योग की कुछ जटिल समस्याएँ 
थी, परन्तु आंतरिक संगवन और पर्याप्त साथनों के कारण समय- 
समय पर यह उद्योग उन समस्याओं का सामना कर सका परन्तु 
विभाजन ने उद्योग की नींच को हिला दिया है । उद्योग के सामने 
इस समय मुख्यतया तीन समसस्‍्याएँ हैं :--- 


५ का प० 
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(१) विभाजन के कारण भारत के जूट के कारखानों के लिये 
कच्चा जूट उपयुक्त मात्रा में ओर उपयुक्त प्रकार का किस प्रकार 
प्राप्त किया जाय । यह कच्चा जूट भविष्य में भी पाकित्तान से 
लिया जाता रहें या भारत में जूट की फसल बढ़ाने की कोशिश 
की जाब | 

“ (२) जूट के व्यापार में इस समय बड़े जोरों से सद्ने चाजी चल 
रही है, ओर कभी-कभी वह सारे समाज के लिये अहितकर सिद्ध 
होती है । 

(३) जूट के स्थान पर निकट भविष्य में अन्य प्रकार के रेशों 
का भी उपयोग आरम्भ हो सकता है । 


जहाँ तक भारत में जूट के उत्पादन करने का पश्न हैं, निस्संदेह 
उसमें बहुत कुछ प्रगति की जा सकती है । विशेषज्ञों ने भी अब यह 


त्धी 
कि 


सान लिया है कि भारत में लूट की खेती का प्रसार संभव हैँ | जूट 

की वस्तुओं का उत्पादन भारत के लिये अत्यन्त आवश्यक है। 
भारत के निर्यात व्यापार का चहुत बड़ा भाग जूठ का होता हूँ 
आर इससे भारत को डालर कमाने का मौका मिलता हैं। जूट 
उद्योग से राजकीय आय में भी काफ़ी भाग जाता हैं। इसके अति- 
रिक्त उ्योग के द्वारा लाखों की संख्या में मजदूरों को काम मिलता 
है। यदि देश में अनुकूज्ञ परिस्थितियाँ वनी रहें तो साधारण रूप से 
हम २७ लाख जूद की गांठें उत्पन्न कर सकते हैं। बुद्ध और युद्धों 
तर काल में अनाज की कमी के कारण जूट पेदा करने वाली कुछ 
भूमि अनाज पैदा करने के काम में परिवर्तित कर दी गई थी। 
देश में आज़ भी अन्न संकट विद्यमान हैँ । किस सीमा तक इस 
भूमि को फिर से जूठ की खेती में लगाया जा सकता हूँ, यह गंभीर 


०२ 


््स््ा जाय 


प्रश्न हैं। यदि केवल आर्थिक दृष्टि से इस प्रश्न को देखा जाय तो 
यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि जूट का उत्मादन करके जूट की वस्तुओं 
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का निर्यात करना और बदले में विदेशों से अनाज मंगाना, जद 
केखेतों को खाद्यान के खेतों में परिबतित करने की अपेक्ता अधिक 
लाभदायक है | विदेशों सें जूट की वस्तुओं का मृल्य बहुत अधिक 
मिल सकता है । इसके अतिरिक्त इस मान से विदेशी विनिमय भी 
अधिक अजित किया जा सकता है। परन्तु कृपि-मूसि के इस 

पुनवितरण के अलावा कुछ ऐसे उपाय हो सकते हें जिनके द्वारा 
भारत की जूट की खेती में वृद्धि ओर प्रसार किया जा सकता है । 
उदाहरण के लिये निम्न उपायों के द्वारा, जट उत्पादन में सफलता 
प्राप्त की जा सकती है : 


जूट की खेती में उन्नति करना 

इस समय जिस भूमि पर जूट की खेती होती दै, उस पर खेती 
की क्रिया में सुधार करना । अच्छा खाद्य, अच्छे बीज और आधु- 
निक काल के खेती के ओआजारों का उपयोग करके प्रति ऐकड़ जूट 
की उत्पत्ति में वृद्धि की जा सकती है. । जूट-कृपि के एक विशेषज्ञ 
डा० कुन्ड ( 0:. & पाते ) का अनुमान हैँ कि लगभग ४० प्रति- 
शत जूट की खेती केवल अच्छे चीज और खाद के द्वारा बढ़ाई जा 
सकती है। यदि इस कथन में अ्रतिशयोक्ति मान भी ली जाय तो 
वास्तविकता को ध्यान में रखते हये कम से कम २० प्रतिशत ब्रद्धि 
तो की ही जा सकती है । 

रृपि क्षेत्र में प्रसार करना 

वर्तेमान जूट की भूमि में उन्नति करने के अलावा जूट के अंत- 
गत भूमि के क्षेत्रों में भी प्रसार किया.जा सकता हैं। बंगाल 
उड़ीसा, विहार, आसाम ओर त्द्यपुत्र की घाटी में ऐसे अनेक कंप्र 
है जिनको कृषि योग्य बनाकर जद के उत्तादन में लगाया जा सकना 
है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार फी बंजर भूमि छा ज्ञेत्र लगभग 
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हक !/ 


६० लाख एकड़ हैं । प्रश्न केवल इस वात का है कि इन बंज़र 
ज्षैत्रों को किस प्रकार खेती के योग्य बनाया जाय। ऐसे ग्रवन्ध की 
व्यवस्था की जाय, जिससे पूर्वी वंगाल : के विस्थापित कृपक इन 
त्ेत्रों में चसाये जा सकें ओर वे इन क्षेत्रों में जट की खेती करना 
आरम्म कर दें। इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ही विशेष उत्तर- 
दायित्व लेने की स्थिति में है, ओर वास्तव में जुट की खेती और जट 
का व्यापार चाहे प्रान्तीय चेत्रों में होता हो, परन्तु बह समस्त राष्ट्र 
के आथिक ढॉचे की एक व॒नियादी इंट हैं| इसलिये केन्द्रीय सर- 
कार को इस दिशा में कदम उठाना जरूरी हैं । 
अन्य प्रान्तों की खेती करना 
अब नक वंगाल या विहार को छोड़कर “दूसरे भप्रान्तों में जूट 
की खेती नाम मात्र को ही होती है । जुट की खेती के लिये बंगाल 
का एकाधिकार होने के कारण दसरे प्रान्तों में इस दिशा में कोई 
प्रयत्न नहीं किया गया। परन्तु जट के विशेषज्ञों की राय में दुसरे 
प्रान्तों में भी ऐसे क्षेत्र है जिनकी जलवायु जट की खेती के अनुकूल 
है। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक जिले हैं जहाँ तापमान ओर वर्षा 
जुट के अनक़ल है | दक्षिण कनाडा और मलावार ओर करनाटिक 
का कुछ भाग तथा धारवार ओर क्रोंकण का कुछ भाग जूट को 
खेती के योग्य माने जाते है । मलाबार, कनाडा और ट्रावशकार 
रियासत में जठट की गलाने के लिये भी सविधाएँ विद्यमान है। इस 
क्षेत्र में लगभग भग ८ ८हजार भूमि जुट की खेती के योस्य अभी भी 
मानी जा सकती है । मद्रास में जट की चार मिलें हूँ जिनमें अच 
तक कच्चा जूट उड़ीसा ओर कलकत्ता से आता है। परन्‍्ठु जब 


पड़ोसी ज्षेत्रों में जट पैदा होने लगेगा तो दक्षिण के जूठ के कार- 


प्र 


खाने खर्यं पू्णे धन जावेंगे ! 
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चावल ओर जूट की दो-फसली खेती करना 
जुट का उत्यादन एक आर तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है | 
वंगाल, विहार, आसाम में चावल पेद्रा करने वाले कुछ ऐसे ज्ञेत्र हैं 
जहाँ चावल के खेतों में चावल के साथ-साथ जूट की फसल भी 
तेयार की जा सकती हैं । चावल की खेती इस छेत्र में केवज्न एक 
फसल लाती हूँ | उन्हीं खेतों में दसरी फसल भी तैयार की जहा 
सकती हैं | अभी भी पृत्री बंगाल ओर आसाम के छुछ भागों में 
इस प्रकार से दो फसलें पेद्ा की जा रही हैं| इसी प्रणाली को 
य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता हैं। विशेषकर दामोदरर 
घादी योजना ओर कोसी नदी योजना के पूरे हो जाने पर बहुत 
सी बंजर भूमि कृषि योग्य बन जायगी ओर इन क्षेत्रों में सिंचाई 
के लिये पानी मिल सकेगा । 
उत्पादन बृद्धि के साथ-साथ जूट के किस्म पर भी ध्यान देना 
आवश्यक होगा । अ्रभी भारत में जो जट पेद्ा किया जाता है उसमें 
केवल ३० या ४० प्रतिशत जुट केवल ऐसा दे जो भारत के कार- 
खानों में लाया जा सकता हैं | अच्छे रेशों वाला हट अभी भी 
भारत को पाकिस्तान से ही प्राप्त करना पढ़ता हैं | उत्तम-प्रकार का 
जद पैदा करने के लिये अच्छे वीज़ आर रेशो गलाने का अच्छी 
सविधाएँ आवश्यक होंगी । 
केवल उ्योग के आंतरिक सद्गनठन से इस ज्षेत्र में सफलता 
आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती | रा|ज्य को इस दिशा में विशेष 
जिम्मेदारी लेनी चाहिये । उद्योग की एकाधिकारिता के कारण जो 
वैज्ञानिक प्रगति रुक गई थी उसे अब जूट उद्योग की नई परि- 
स्थितियों में आगे बढ़ाना होगा तभी भारत के जूट के कारणाने 
जद की मात्रा और किस्म की दृष्टि से स्वयंपूरर वन सर्कगे | 
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कोयले के इतने विभिन्न उपयोग हो सकते हैं. कि औद्योगिक 
कच्चे मालों सें उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कोचले को 
पि्धलाकर या उसका धँआा वा कर ऐसे अनेक रासायनिक पदार्थ 
तैयार किये जाते है. जिसका उपयोग उद्योग और औषधि इत्यादि 
में बहुत अधिक होता है। उष्णता की इृष्टि से भी कोचले से सबसे 
अधिक गर्मी पैदा की जा सकती है, और वह सबसे अधिक सत्ता 
पड़ता है । कारखानों को चलाने के लिये साधारण तेल, पेट्रोल और 
डिसिल तेल से भी काफी शक्ति का स्जन होता है। परन्तु किसी 
भी देश में जल विद्यत शक्ति के अभाव में उद्योग-घन्धों को सचसे 
अधिक कोयले पर ही सिभर रहना पड़ता हैं। इसके अतिरिक्त 
कोयले से कुछ ऐसे सहायक पदार्थ भी बनते हैँ जैसे कोलतार, 
जिनका उपयोग सड़क बनाने में होता है। संसार भर सें अधिकांश 
रेलें .कोयले के द्वारा ही चलती हैं। संज्षेप में उद्योग-धन्धे, 
यातायात, भारी रासायनिक पदार्थ, ओपधि इत्यादि की इृष्ठि से 
कोयला अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है । 
संसार में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन अमेरिका, त्रिटेल, 
जर्मनी और रुस में होता हैं। लगभग संसार के कोयले काई 
हिल्ता इन्हों देशों में पाया जाता है। केवल अमेरिका में ही ओसत 
रूप से प्रति सास ३ करोड़ टन कोयला खानों से निकाला जाता 
है; जब कि भारतवर्य में केवल २० लाख टन क्रोचलाग्रति मास 
निकाला जाता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट सिद्ध होता है. कवि कोयले 
के उत्पादन में, संसार के अन्य देशों की अपेक्ता, भारत का बहुत 
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कम उत्पादन है । देश की ओच्योगिक व्यवस्था में भी फोयले के 
उद्योग का कोई विशेष महत्व नहों हैं यदि हम कोयले के उद्योग की 
कपड़े और जूट के उद्योग से तुलना करें ता प्रतीत होगा छि अभी 
तक भारत में कोयज्ञा निकालने का काम बहुत ही पिछड़ा हुआ दे. । 
कपड़े के उद्योग सें, संसार के . अन्य देशों में, भारत का लगभग 
पाँचवा स्थान आता हैं। और कपड़े के अन्तर्राठ्राय व्यापार में भी 
भारतीय व्यापार का छुछ स्थान वन चुका है। जृट के उद्योग में 
तो विभाजन के पत्चात्‌ भी भारत का अदछितीय स्थान है । परल्तु 
कोयले के उद्योग में अभी कोड विशेष प्रगति नहां की हैं। फिर भी 
अन्य उद्योग-धन्धों की सवर्स अधिक शक्ति के [ले कोयले पर ही 
निभर रहना पड़ता हैं। ज्यों-ज्यों देश का अ्रंश्योगीकरण होता 
जाता हूँ कोयज्े के उद्योग का महत्व बढ़ता जाता हैं. । 


कोयले की खाने ह 

मोटे रूप से कोयले के क्षेत्रों को विशेषज्ञों द्वारा दो भागों में 
विभाजित किया जाता हैं । पहला क्षेत्र गोंडवाना-न्षेत्र कहलाता दे ॥ 
दसरा केत्र अन्य साधारण क्षेत्र “पत्मपंशप” कहलाता £ 
गा[इवाना ज़ेत्र के अंतर्गत बंगाल, विहार, सध्य प्रदेश, उद्दीसा, 
मध्य भारत, मद्रास, देदरावाद ओर छुछ पृ्षी रियासतें श्राती ई 
तथा अन्य क्षेत्र के अंतर्गेत आसाम, पंजाब और काश्मीर। १८७३ 


में सबसे पहले अनुमान लगाया गया था कि कोयला छेंतच्र का 
लगभग ६५ हजार वर्ग मील छेंच्र है| यह छत्र त्िदेन के फोयले फें 


4*. 
क्षेत्र से लगभग तिगुना है। गोंडवाना झूत्र की न्यानें अर 
नदियों के कछार में स्थित हैं। इनमें से निम्नलिणित छत्र माने 
जाते हैं :-- 

(१ ) गोदावरी वर्चा छेत्र, ( ६) सतपुद्ठा चेत्र, (३) मद्यानदी 
२१ 


श्र भारत का औद्योगीकरण 


क्षेत्र, ( ४ ) छत्तीसगढ़-रीबोँ क्षेत्र, (४) सोच पालामऊ क्षेत्र, (६) 
दामोदर घाटी और ( ७ ) पूर्वी हिंसालय की दराई.। 

इस समय सब्रसे अधिक कोयला निम्न क्षेत्रों में निकाला 
लाता है :--- 

बंगाल सें रानीगंज, विहार में मरिया, वोकारो, करनपुर और 
गिरोड | रीबों में रीवाँ, कोरिया, हेदरावाद और तलछुर की स्यासतों 
में भी काफी कोयला निकाला जा रहा है। मध्य-प्रदेश में सबसे 
अधिक पंच और कन्हन घाटी और वर्धा की घाटी में अधिक 
कोयला निक्राला जाता हैं। कुछ चर्षां से आसाम, पंजाब और 
राजपूताना में भी कोयले की ख्ानों पर ध्यान दिया जा रहा है । 
गोंडवाना ज्षेत्र का कायला क्षेत्र भी निम्त प्रकार से वर्गीकृत क्रिया 
गया दे । 

(१) बिहार के कोयला क्षेत्र--इसमें राजमहल, देवगढ़, हजारी- 
बाग, ओर दामोदर घाटी सम्मिलित है। झूरिया का क्षेत्र इसमें 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ओर सार देश के कोयले के उत्पाद 
का लगभग आधा भाग मरिया के क्षेत्रों से निकाला जात। हैँ । यह 
क्षेत्र लगभग १७४ वर्गमील में फैला हुआ है। वाराकर और रा्गंज 
त्ञेत्र में भी कुछ वर्षा से अच्छी प्रगति हो रही है । 

(२) बंगाल और विहार के कोबला क्ेइ--इनमें रानीगंन और 
दाजजलिंग के क्षेत्र सम्मिलित है। रानीगंज की खानों का ज्ञेत्र लगभग 

चरगमील के क्षेत्र में फैला हुआ है; ओर देश के कुल उत्पादन 
का २४ प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र में होता है । 

(२) उद्जीत़ा के ज्षेत्र-इसमें तलछर की खानें, रामपुर और 
हिन्गिर के कोयला क्षेत्र शामिल हैं। तलछर का क्षेत्र लगभग रर 

वर्गमील में फैला हुआ है । हिन्गिर का क्षेत्र अभी तक नापा नहीं 
गया है, परन्तु अनुमान है कि यह ज्षेत्र भी वहुत बड़ा हो सकता हूं । 
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(४) दक्षिण रीवां का ज्षेत्र--इस क्षेत्र में सिंगरौली को खाने 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है. जो लगभग ६०० वर्गमील के क्षेत्र में फैली 
हुईं “हैं । परन्तु सिंगरीलो के क्षेत्र में यातायात साधनों की सुविधा 
नहों हैं। अतः जब तक इस ज्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं वन जाती, 
कोयले को खाना का अआद्योगिक उपयोग संभव नहीं हैं।रीवां 
क्षेत्र में सोहागपुर की कोयले की खानें भी यहुत मदतपूर्ण हैँ । 
परन्तु इनका उपयांग भी रेल बन जाने पर हो हो सकता हू । 

(४) मश्यप्रदेश के क्षेव-इनमें छत्तीसगढ़, सतपुड़ा 'भीर वर्धा 
की घाटी मुख्य हैं | बर्चा की घाटी में बिशेषक्र ६ ऐसी खानें है 
जिनका यदि विकास किया जाय तो मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पा- 
दन बहुत बढ सकता हैँ। सतपुद्ा के क्षेत्र में शाहपुर, मोनपानी, 
कन्दन और पंचघाटी विशेष उल्लेखनीय स्थान हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र 
में लगभग १४ कोयले की खानें हैं, जिनमें सवसे मुख्य फोरवा का 
क्षेत्र है। परन्तु मध्य प्रदेश में रेल यातायाव की अभी इतनी कमी है 
कि यहाँ कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र होते हुए भी उप्रादन इतना 
श्रथिक नहां हैं । 

(६) गोदावरी घाटी -इत्त क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कामठो, 
वर्धा की घाटी, और मद्रास प्रांत का उत्तरी भाग सम्मिलित हैँ । 

(७) उत्तर प्रदेश के कोयला च्षेत्र-दक्षिणों रीबां का सिंगरीली 
क्षेत्र आगे वदकर उत्तर प्ररेश के मिर्जापुर जिले में दिखाई पढ़ता है । 
परन्तु उत्तर परद्रेश में कोयज्ञा क्षेत्रों का अभी तक फोई खास अनु- 
मान नहां लगाया दे । 


कोयला उद्योग का इतिहास 


प्राचीन काल से ही हमारे देश में खानों से कोयला निकाला जाता 
रहा दे। पए्ठु जितनो मात्रा निकालो ज्ञाती थी बह केव त स्थानिद्ध 
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उपयोग के लिये होती थी । कोचला निकालने की क्रिया बहत 
सरल थी । कोयले का अनेक प्रकार से उपयोग होता था। परन्तु 
आधुनिक काल की सी खाने आचीन समय सें नहीं थी। कोयले 
का आंद्रोगिक उपयोग भी बहुत हो सीमित मात्रा में होता था| 
प्राचीन काल में कोयले का व्यापार नाम सातन्न को भी नहीं था। 
आधुनिक प्रणाली से सब्र से पहले १७७४ में रानीमंज के क्षेत्र में 
कोयले की खान पर कार्य आरंभ हुआ था। परन्तु यह प्रथम प्रयास 
कुछ वर्षो में ही असफन्न सिद्ध हुआ और खानों पर कार्य बन्द हो 
- गया। इस प्रारंभिक असफलता का मुख्य कारण यातायात साधनों 
की कमो थी । रानायज् की खाना स 'कलकतें -तक कोयला भेजने 
का केवत्न एक ही साधन था। दामोदर नदी में जहाज में भरकर 
कलकत्ते तक कायला भेजा जाता था। परन्तु दामोदर नदी में गहरा 
पानी न होने के कारण अनेक वार नौका संचालन का कार्य बन्द 
हो जाता था| इसलिये कोयले की साँग होते हुए भी कोयले के 
उद्योग का १८४४ तक विशेष विकास : नहों हो पाया | १८५४ में 
रानीयंज के चेत्र में रेल यातायात का विक्रास हुआ और कोयले 
की माँग में इड्धि हुई । इस क्षेत्र में रेल फेल जाने के कारण खातों 
से कारखानों तक कोयला पहुँचाने की सुविधा हो गई । दूसरी ओर 
रेल याठदायाद के लिये कोयले की जरूरत बढ़ी'। १८६० में लगभग 
४० खानों से कोबला निकाला जा रहा था | .देश सें ज्यॉ-ज्यां रेल 
यातायात का विकास होता गया खानों से कोयला निकालने को 
श्रावश्यकता बढ़ती चली गई | ' ै 
प्रारंसिक काल में केवल रानीगंज कछेंत्र का ही महल था। 
कोयले उत्पादन की अधिकांश भाग इसी कछेंत्र से निकाला जाता 
था । परत धीरे-धीरे अन्य छेत्रों का भी महत्व बढ़ता गया। शम्ध४ 
में मरिया के क्षेत्र में भी कोचले की खाने ब्पयोग में छाई गई. 
आरंभ में भरिया का क्षेत्र कोई महृत्य का न्ह्ाँ था; परंतु 


|| 


नि 
है 
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रेलवे के विकास के कारण उसका महत्व रानीगंज से भी अधिक हो 
गया। १६०६ में रानीगंज की अपेक्षा मरिया में अधिक कोयला 
उत्पन्न होने लगा। रानीगंज और मरिया के अतिरिक्त देश के 
अन्य भागों में सी खानों से कोयला निकाला जाने लगा। मध्य 
प्रदेश में सबसे पहले १८६२ में कोयले की खानों पर काम होने 
लगा; कौर लगभग इसी समय रीवां की खानों में भी कोयला 
निकालना आरंभ हो गया था । प्रथम महायुद्ध के पूर्व कोयले के 
उद्योग का प्रारंभ काल ही समाप्त हुआ था । 

प्रथम महायुद्ध के कारण कोयला उद्योग को विशेष प्रोत्साहन 
मिला | देश में उद्योग-बंधे तेजी के साथ बढ़ रहे थे। रेलों फो भी 
कोयले की अधिक आवश्यकता हुई ओर विदेशों में यद्धस्थल तक 
भारतीय कोयले की आवश्यकता पड़ने लगी। य॒द्धकाल में बढ़ी 
तेज्ञो के साथ नई खाने खोदी गई ओर पुरानी खानों में अधिक 
कोयले का उत्पादन होने लगा। युद्धकाल भारतीय कोयला उद्योग 
के लिए बहुत द्वी उपयुक्त सिद्ध हुआ | परंतु ज्यों ही प्रथम महायुद्ध 
समाप्त हुआ, उद्योग की न्थित्ि विगइनी आरंभ हुईं। १६-२० से 
१६२६ तक एक ओर कोबले के उत्पादन में हास हां रहा था परंतु 
दूसरी ओर कोयले का मूल्य बढ़ता जा रहा था। साधारण रुप से 
युद्ध समाप्त होते ही कोयले के उत्पादन में एकदस इतनी कमी नहों 
हा जानी चाहिये थी ओर विशेषकर कोयले के बढ़ते हुए मूल्य की 
स्थिति में उत्पादन घटना सड्गभठन की दृष्टि से उद्योग की कमजोरी 
का सब्ृत था। 

१६६६ से (६३७-तक - फोयले के उत्पादन में बुद्धि हुईं। धीरें- 
धीरे उद्योगपतियों को अच्छा लाभ मिलने लगा। परन्तु तुरंत ही 
१६२६ से मंदी 'आरम्म हां। गई। कोयले की मोँग घटने लगी। 
मूल्य में भी अन्य वसठुओं के समान हास हुआ | पहुत सी छाट 


हि 
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. छोटी खानें जो वास्तव सें अलाभकारी कद्दी जा सकती था, केवल 
. युद्ध के कारण खोली गई थीं। मंदी के समय में इस प्रकार की 
बहुत सी खानें बन्द हो गई । उत्पादन भी घटा ओर ज्योगों की 

, प्रगति को जबरदस्त धक्का ल्गा। ज््योग को सहायता देने के 


लिये सरकार ने साधारण प्रयत्न किये, परन्तु वह उद्योग को गिरी 
हुई अवस्था से ऊँचा नहीं उठा सकी | बड़े-बढ़े कारखाने मंदी के 
समग्र में केवल अपने को कायम रखने की दृष्टि से कोयले का 


:. उत्पादन करते रहे परंतु गिरते हुये मूल्य के कारण इनका उत्पादन 


व्यय चहुत अधिक था । इसकी पूर्ति करने के लिए बढ़े-बढ़े कार- 


“खानों ने खानों से बहुत अधिक मात्रा में विना किसी रोक-टोक के 


हर प्रकार का कोयला निकालना आरम्भ कर दिया | इसके कारण 
कोयले का उत्पादन बढ़ा किससे कोयले के मूल्य पर अहितकारी 


प्रभाव पड़ा | इससे कोयले के मूल्य और भी घट गये | इसलिए 


१६२६ को मंदी भारतीय कोयला उद्योग के इतिहास में सबसे 
निकृष्ट समय माना जाता है। मंदी का प्रभाव वड़ी कंठिनाई से 
१६३६-३७ तक दूर हो सका | 

१६३६ में द्वितीय महायद्ध आरम्भ होने से कोयले के उद्योग 
को फिर से विकसित होने का समय मिला | युद्धकाल में रेलों के 
लिए. कोयले की माँग वहत चढ़ गई थी ओर इस समय देश में 
हज़ारों औद्योगिक कारखाने भी खुल गये थे । भारतवर्ष को सैनिक 
सामग्री बनाने का कुछ अंशों में उत्तरदायित्व लेना पढ़ा । इसलिए 
देश भर में कल-कारखाने बहुत तेजी से चलने लगे और कोयले 
की माँग बढ़ती चली गई। १६४२ तक जैसे-तैसे करके देश की 


, कोयले की आंतरिक माँग पूरी की जा.सकी । कोयले के उत्पादन भें 


'भी वृद्धि हुई, परन्तु कोचले की मोंग इतनी अधिक हो गंई-थी कि 


उसका पूरा करना भारत की खानों के लिए संभव नहीं था। 
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' १६४४-४७ में सारे देश में कोयले की कमी हो गई | बहव से 
स्थानों में कोयला न पहुँचने के कारण अओद्योगिक कारखाने बन्द 
हो गये । रेलवे को नी कोयले की खपत में किफायत करनी पढ़ी | 
इस कमी का मुख्य कारण एक ओर कोयले की मोय का बढ़ना 
तथा दूसरी ओर उद्योग की उत्यादन शक्ति में हवस होना है। 
युद्धकाल में खानों से कोयला अधिक मात्रा में निकाला जा रहा 
था। कोयला निकालने में कल-पुरजे ओर मशीनें युछ्कालीन कार्य 
के कारण काफी घिस चुकी थीं। उनके स्थान पर नये कल-पुरते या 
मशीनें नहों लगाई जा सकती थीं। इसके साथ ही उद्योग में श्रम 
की कमी होने लगी थी। श्रमिक कोयला उद्योग से हटकर सैनिक 
कारखानों में नौकरी करने लग गये थे ओर बहुत से दछत्नों में 
जापानी हमलों के ढर से स्थान छोड़कर - भाग गये थे । 

एक और कठिवाई उद्योग को युद्धकाल में उठानी पढ़ी । सा 
से कारखानों ठक कोयला पहुँचाने के लिये काफी संख्या सें रेल 
डिब्बे उद्योग को नहीं मिल डिब्बों की कमी के कारण बहुत 
सी खानों पर खोदा हुआ कोयला इकट्ठा हो गया था। शसका 
प्रभाव भी कोयले के; उत्पादन पर अहितकर हुआ | कारखानों तक 
कोयला पहुँचाने की सुविधा के अमाव में कोबले के उद्योगपति 
अधिक उत्पादन करने के लिए तयार नहीं एरलिए उत्पादन 
बढ़ने के बदले घटना आरमन्भ हो गया | 
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फोयला उद्योग का सद्जंठन 
अधिकार की दृष्टि से कोयला ज्योग तीन श्रेणियों में बोॉशा जा 
सकता है. 
(१ ) इसमें वे खानें आती ६ जिन पर कोयले के उपमोक्ताओं 
का स्वामित्व हद ऐसी चहुत खाँचादट्ट जिन पर रेलये या लो छ.- 
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कारखानों का अधिकार है। कोयला उद्योग आरम्म होने के समय 
रेलवे की कंपनियों ने ही पहले कोयला खोदना आरम्भ किया 
था। इस प्रकार की खानों की संख्या अधिक नहों हैं। देश के कुल 
कोयला उत्पादन का लगभग ११ प्रतिशत भाग इस अकार की 
खानों से निकाला जाता हैं. परन्तु इन खानों की सबसे बड़ी विशे 
पता यह हैँ कि उत्पादक ओर उपभोक्ता दोनों ही एक सस्या हैं | 
इससे उद्योग का सद्गठन वड़ा सरल हो जाता है और मध्यस्यों की 
संख्या चहुत कम हो जाती है 
(२) इस श्रेणी में वे खाने आती है जिन पर मेनेजिंग ऐजेन्टस 
( 2४०7०2778 28००5 ) का अधिकार है। इनमें पत्नी कोयले 
के उद्योगपतियों की ही नहों, वरन्‌ ऐसी कंपनियों को भी पूजी लगी 
हुई है जो दूसरे उद्योग पर भी अधिकार रखती हैं। इसमें कुछ 
ऐसे उद्योगपति भी हैं जो खय्ं कोयले का. उद्योग करते है। परन्तु 
अधिकांश में मेनेजिंग एजेन्ट्स दसरे उद्योगपतियों या दसरे उद्योगों 
का प्रतिनिधित्य करते है | भारत की अधिकांश खानों पर मेंनेजिंग 
ऐेजेन्सी का ही हाथ है। लगभग कुज्ञ उत्पादन का ७१ प्रतिशत 
भाग इस प्रकार की खानों से ही निकाला जाता हैं । मेनेजिंग ऐजेंट्स 
४ इंडियन माइनिंग एसोसियेशन” नामक संस्था के सदस्य है । इस 
संस्था में सबसे प्रभावशाली सदस्य ब्रिटिश उद्योगषति है। देश 
खतंत्र होने के पू् वास्तव में कोयला उद्योग में सवसे अधिक अभाव 
ल्रिटिश पनीपतियों का ही था| मेनेजिंग ऐजेन्ट्स से छुछ लाभ 
अवश्य है जेसे इस प्रकार के सद्ठन के पास साधन अधिक होते 
चैज्ञानिकों ओर विशेषज्ञों की सेवाएं उन्हें अधिक उपलब्ध हो 
सकती हैं और अधिक समृद्धिशाली होने से कोयले की दरों पर भी 
उत्तका प्रभाव होता है। छोटी-छोटी खाने जिनका विकास करने 
में अधिक पूँती लगती है, इस शकार के सन्नठन के अन्तर्गत 
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अधिक जलल्‍्दो लाभ अर्जित कर सकती हैं। परन्तु इसका दूसरा पत्त 
भी द्दे। 

अच तक मैनेजिंग एजेन्ट्स ने उद्योग के उद्ापारिक पत्त पर ही 
ध्यान दिया हैं | देश की खनिन सन्तत्ति का सरक्षण या बेतानिक 
डपयोग उनके लिये कोई विशेष महत्व नहों रखता। लाभवृत्ति से 
प्रेरित होकर वे कोयले की खानों का बास्तव में शोपण करने हैं । 
यांत्रिक प्रगति की दृप्टि से भी इन ऐजेन्ट्रों ने कोई विशेष कार्य नहों 
किया हैं। खान में भीतर सुरक्षा का प्रवन्ध सबसे महत्वपूर होता 
है परन्तु इन्होंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। भारत की 
खानों के भोतर सुरक्षा का प्रवन्ध पुराने वरीके का ओर 
खतरनाक है । $सी प्रकार कोयला काटने की रीति और खान के 
भातर से कोयला उठाने की रीति बहुत द्वो साधारण तरीके की हैँ । 
इसमें श्रम का अपठ्यय होता है| यथाये में मेनेजिंग ऐजेन्सो के 
अंतर्गत भारतीय खानों का विकास रुका हुआा है । 

(३) इस श्रेणी के पअंतर्गत ऐसी छोटी-छोटी खानें हैं. झिन पर 
वैयक्तिक अधिकार है। ये दूर-दूर के च्षेत्रों में फैली हुई हैं। कुछ कोयला 
उत्पादन का १७ प्रतिशत इस प्रकार की खानों से निकाला जाता 
है। प्रत्यक अवस्था में इस प्रकार की खानों के अधिकारी कोयले के 
उद्योगपत्ति नहीं होते । अन्य उद्योग-घंत्रा से सबधित व्यापारी भी 
कोयले की खान खरीद लेने हैं था स्वय चलाने अथवा दलालों को 
वहाँ नियुक्त कर देते हैं। कुद्य खानें पट्ट पर उठा दी जाती है। 
इस प्रकार की खानां के साधन कम हाते हुये भा उसका संगठन 
इतना पिछड़ा नहां & | ज््पादन कला की इृप्टि से तथा संगठन की 
दृष्टि से वेयक्तिक खानें मेनेजिंग ऐजेन्सी वाली खानों से मुझावला 
कर सकती हैं; परन्तु भविष्य में खनिज सम्पत्ति में धयक्तिक अधि- 


१७० भारत का औद्योगीकरण 


कार क्रिस हद तक रखा जावेगा, यह संदिग्ध वात है। श्रत: बैय- 
क्तिक अधिकार बाली खानों का भविष्य भी संदिग्ध 


खानों में पद्रदारी की प्रथा 


उद्योग के सद्ठठन की सबसे वड़ी विशेषता यह हे कि कोयले की 
खानों पर न तो राज्य का आधकार है और न पूर्ण रूप से जमींदारों 
का। सारे देश में अधिकार के सम्बन्ध सें समान व्यवस्था नहीं है। 
वह्ाल ओर विहार के स्थायी वन्दोवस्त चाले जेत्र में कोयले की 
' खानों पर स्वामित्व जमींदारों का है। वे इस खानों को मनमाने दर 
तथा मन चाहे तरीके पर पट्टे पर उठा देते हैं। यह प्रथा इतनी 
त्रुटिपूर्ण हैँ कि इससे उद्योग का विक्रास रुक जाता हैं। भारत के 
धन्य जेत्रों में कोयले की खानों पर राज्य का अधिकार होदा हैं । परंतु 
इन ज्षेत्रों में भी अधिकार शुल्क ( ९०९४४ ) सारे देश में धरावर 
नहीं है । इसके फलस्वरूप सारे देश के कोयला ज्ेत्र उत्पादन व्यय 
की इृ्टि से समान स्थिति में नहीं हैं | पट्टे की प्रथा में एक ओऔर 
दोष है । अधिकतर पटटे की अवधि २० से ३० वर्ष की होती हैं । 
कोयले के उद्योग की विशेषताएँ देखते हुए यह अवधि थोड़ी हैं। 
खान की चिक्रास के लिये पेजी की आवश्यकता है। उस प्रदेश के 
यातायात साथनों का विकास आवश्यक है ओर वैज्ञानिक हृष्ठि से 
उत्यादन कल्ला का भी विकास करना होता है। इन सबके लिये 
लंबी अवधि की आवश्यकता हैं । कुछ क्षेत्रों में अधिकतर शुल्क्र -की 
दर में इतना अंतर है छि छोटी-छोटी खानें बड़ी खारनों से प्रति- 
स्पर्धा नहीं कर सकतीं । इससे ऐसे क्षेत्रों का कभी विकास नहों हो 
सकता उहों खान के प्रारंभिक कार्य में अधिक व्यय होने की 

सम्भावना है । 
पढ़े दारी प्रथा का एक दप्परिणाम यह भी हुआ हैँ कि कोयला 
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क्षेत्रों का अधिकार छोटे-छोटे दुकड़ों में वट गया हैँ । जिस प्रकार 
कृपि भूमि का अपस्वंडन कृपि को अख्लाभकारी बना देता है उसी 
प्रकार यदि एक वड़ी खान के, छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटे जाने से वे 
छोटी-छोटी खानें अल्ञाभकारी बन जाती है | क्योंकि उनका उत्पा- 
दन व्यय बढ़ता है। स्थायी वन्द्रोचस्त वाले क्षेत्रों में जहाँ जमोंदार 
लोग अपनी इच्छानुसार खानें पट्ट पर लेते हैं, इसी प्रकार की 
परिस्थिति है | इससे भविष्य में खान के पट्टों का नियसन आवश्यक 
है ओर पुराने पट्टों के खतम होने पर इस प्रकार की छोटी खानों के 
लिये पट्टा देने की राज्य को आज्ञा नहों देना चाहिये । 
कोयले की खानों में श्रम 

संख्या की दृष्टि से कीयले'की खानों में अन्य सभी प्रकार की 
खानों की अपेक्ता सबसे अधिक श्रमिक है। भारत की खानों में लग- 
भग २३ लाख मजदूर काम करते हैं। श्रमिकों को यह्‌ संख्या अमरीका 
के कोयले की खानों के श्रमिकों से कई गुना है, परन्तु फिर भी प्रति 
श्रमिक कोयले का उत्पादन भारत सें बहुत कम है। अमरीका में 
भारत से उत्पादन कई गुना होते हुये भी वहाँ की खानों में इतने 
कम मजदूरों से काम चल जाने का कारण उ्योग का यंत्रीकरण हूँ । 
भारतवर्ष में श्रमिकों की संख्या तो उद्योग की बढ़ती हं परन्तु प्रति 
श्रमिक कोयले के उत्पादन में कमी होती चली जा रही है | इसका 
मुख्य कारण केवल यंत्रों के उपयोग का अभाव ही नहों & घरन्‌ 
भारतीय श्रमिक की कम उत्पादन कुशलता भी हैं । उसे किसी भी 
प्रकार की यांत्रिक शिक्षा नहीं मिली हैँ ओर वह कार्य में रुचि भी 
नहों रखता । कोयले की खानों में मजदूर बहुधा आस-पास के याँवों 
के कृपक होते हैं| खानों में काम करने के बाद भी उनकी मनोशृत्ति 
कृपक को सी ही रहती हूं । ज्यों ही वह थोढ़ा बहुत कमा लेता 
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उसे वापिस गाँव भागने की पड़ती है। इससे कारखानों की अबु- 
पस्थिति बहुत अधिक है । इसके कारण उद्योग का सड्वठन विकसित 
नहों हो पाता । कोयज्ञे क्री खानों के मालिक भी श्रमिक की कशलता 
' पर इतना अधिक ध्यान नहां देते। अनेक खातों में शिफ्ट वन्द 
कर दिये जाते है । मजदूरों का आवश्यक्र सविधाएँ नहां दी जातीं 
आर खानों के भातर जिस प्रकार का वैज्ञानिक अवन्ध रहना चाहिये 
बह नहां किया जाता हैं । इससे खमभायत: श्रमिक निरुत्साहित 
हो जाता है । देहातों से किसान अपनी आशिक परिस्थितियों से 
मजबूर होकर खानों में काम करने आता हैँ। यदि खानों में ही 
उसे संतोपजनक आय और सामाजिक वातावरण मिल जाय तो 
उसकी अनुपस्थिति भी कस हो सकती है । श्रमिक कल्याण का 
महत्व ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे अनेक कानून पास किये 
हैं, जो कोयजे की खानों के मज़दरों की भ्रत्ति दर, मकानों का प्रवनन्‍्ध 
मलेरिया ज्षेत्रों में दवाई का प्रचन्ध और अन्य सुविधाओं का लिय- 
मन करते हैं । परन्तु फिर भी कोयले की खानों के मजदूरों की स्थिति 
में सुधार करता आवश्यक है। 
कोयला उद्योग का भविष्य 

कोयले का देश के ओद्योगिक विकास में इतना महत्व हूँ कि 
उसका उपयोग कोई भी देश मनमाने तरीके से नहों कर सकता । 
भारत को ओऔद्योगीकरण की बड़ी-बड़ी योजनाएँ कार्यान््ित करनी 
हैं । यद्यपि भारत में अभी कोयले की उत्पत्ति वतेमान आवश्यकता 
को देखकर कम नहीं हैं, परन्तु इसके साथ ही कोयले की सम्पत्ति 
इतनी अधिक भी नहीं है कि हम उसे लापरवाही से उद्योग में लाते , 
रहें । ज्यों-ज्यों उद्योगों की संख्या देश में बढ़ेगी, कोयले की मांग 
बढ़ेगी । इससे भविष्य में हमें कोयले का उपयोग बड़ी सावधानी 
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से करना चाहिये | हमें अपनी कोयले की सम्पत्ति का सरंज्षित रूप 
सें उपवोग कता चाहिये | कोयले का संरक्षण हम तीन प्रकार से 
कर सकते हैं :-- 

(१) विभिन्न प्रकार के कोयले का उपयोग निश्चित कर देना 
चाहिये जिससे, जिम ओद्योगिक उपयोग में, जो कोयला काम में पा 
सक्तां है, उसका ही उपयोग किया जाय । उदाहरण के लिये, जहाँ 
निकृप्ट प्रकार के कोयले से काम चंल सकता है, वहों अच्छे प्रकार 
के कोय ते का उपयोग रोक देना चाहियें। 

(२) खानों से कोयला इस प्रकार का निकाला जाना चाहिये 
जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पृर्ती कर सके । कोयले की 
खानों का शाल्ीय रीति से उपयोग करना आवश्यक है । 

(३ ) खानों से कोयला निकालने के तरीकों में भी सुधार 
करने की आवश्यकता है जिससे कोयला उत्पादन में वृद्धि हो सके। 


पहले दो प्रकार के उपायों से कोयले के उत्पादन पर प्रभाव 
पड़ेगा और अंतिम उपाय के द्वांग जो कोयला उत्पादन में हल 
समय अपव्यय होता है, डसे रोका जा सकेगा। पिछले छुछ वर्षो 
से भारत सरकार ने कोयले के अपव्यय को रोकने के संबंध में युद्ध 
कानून पास किये हैं। आशा की जाती है कवि इनके फलस्वरूप 
आअपव्यय में कुछ कमी हो जाबगी। इस संबंध में १६४६ की 
कोयला समिति ने भी बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशों की 
कोयला जषेत्र में सबसे अधिक आवश्यक्रता थित्ली पढ़ेंचाने की ई 
विज्ली पैदा करने में जो-जो कोयला खच होगा उससे के 
उत्पादन में सवार होगा ओर कोयले में बचत भी से सकेगी। एसदे: 
साथ ही देश में उद्योग-धन्धे भी तेजी के साथ बढ़ सकेगे। 
विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया हैँ क्रि एक मील रेल 
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हो सकती है। दामोदर घाटी के ज्षेत्र में चहुमुखी योजना समाप्त 
होने पर काफी मात्रा में विजली मिल सकेगी । आशा की जाती है. 
कि इस योजना के फलखरूप लगभग २४ लाख टत्न कोयले की 
प्रति वर्ष बचत हो सकेगी | कुछ नये कोयला क्षेत्र का भी विकास 
करना जरुरी है । कोयला समिति ने इस संबंध में भी अपने सुकाव 
रखे हैं। नागपुर के समोप कामठी का कोयला ज्षेत्र महत्वपूर्ण हैं । 
इसी प्रकार दक्षिण में अर्काठ के जिले में बड़ी सरलता से खानें 
खोदी जा सकती हैं । रीवाँ रियासत के -कोरार नामक स्थान में भी 
अच्छी खानें आरंभ की जा सकती हैं | मध्य-प्रदेश के चैतूल जिले 
में पलह्ा खेढ़ा नामक स्थान में, विज्ञासपुर के कोरवा नामक स्थान - 
सें ओर विहार के हलर नामक स्थान में खान खोदने का काम 
आरंभ किया जा सकता है। । 
कोयला उद्योग के सामने राष्ट्रीयकरण की समस्या एक महत्व- 
पूर्ण विषय है। संसार के प्राय: सभी मुख्य देशों में. कोयले के 
राष्ट्रीयरण को सिद्धांत रूप से मान लिया है। कुछ वर्षा से इंग्लेंड 
में कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण हो ही चुका हैं। फ्रान्स, जर्मनी 
तथा वेल्जियम के कोयला ज्ेत्रों के वारे में “$८०ग्रा४7 थिक्षा/ 
के अंतर्गत राजकीय नियंत्रण प्राय: आवश्यक वन गया है । रूस में 
सभी खानों पर राज्य का अधिकार है। राज्य के द्वारा ही उनका 
संचालन होता हैं। हमारे देश में भी सिद्धान्त रूप से खानों का 
राष्ट्रीयकरण प्राय: सभी विशेषज्ञ सानते हैं। बंबई योजना, गोंधीयादी 
याजना, ओर पीपुल्स योजना ने कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण 
करना स्वीकार किया है । इसी प्रकार प्लानिंग एडवाइज़री चोडे की 
रिपोर्ट में भी इसे स्वीकार किया गया है। परन्तु भारत सरकार 
छारा घोषित ६ अग्रेल १६४८ की ओद्योगिक नीति के अनुसार 
अभी १० वर्षो तक फोयले की खानों पर कोयले के उद्योगपतियों 
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का ही आधिपत्व रहेगा । १० वर्ष वाद उद्योग की स्थिति पर फिर 
से विचार होगा और उस समय को परिस्थिति को देख कर ही 
कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण होगा । परन्तु १६४६ की कोयला 
समिति ने कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने की सलाह नहीं 
दी। इससे यह प्रतीत होता है. कि सिद्धान्त रूप से राफ्ट्रीयकरण 
को मान लेने पर भी अभी हम कोयला उद्योग का राष्ट्रीयपरण 
नहीं कर सकते [ वास्तव में यह श्रभी उसके विकास का काल है । 
उसके लिये अतुल पूँजी की आवश्यक्रता है। और यदि राष्ट्रीयकरण 
भी कर दिया “जाय तो व्योगपतियों को वहुत बढ़ी धन की राशि 
हानि-पूरण में देनी पढ़ेगी । इस आशिक कठिनाई के सिवाय 'मभी 
शासन के पास इस प्रकार के संगठित विभाग नहां है जो स्थानों का 
उपयोग उतनी ही कुशलता से कर सके | इसलिये यदि राष्ट्रीयकरण 
में जल्दी की गई तो कुछ समय के लिये उत्पादन में कमी हो सकती 
है। परन्तु फिर भो इतने महत्वपूर्ण उद्योग को वैयक्तिक आधिपत्य 
में छोड़ना विकास योजनाओं की दृष्टि से हितकर न होगा । अतः 
आगे चल कर इसका राष्ट्रीयकरण शअवश्यम्भावी हैं | उसमें कुछ 
समय लग सकता है परन्तु वह अन्त में उल कर शासन को करना 


ही होगा । 


शुक्वर का उद्योग 


चीनी या शक्कर का बनाना सबसे पहले भारत में आरंभ 
हुआ। अन्य देश जब शक्कर का नास और उपयोग भी नहीं 
जानते थे तव भारत+में शक्कर और गुड -काफी बनाया जाता 
था। योरोपाय देशों में प्राचीन काल में शक्ष्कर के स्थान पर शहद 
का उपयोग होता था | उस समय भारत में चीनी या गुड़ देश के 
प्राय: अत्येक कोने में पाया जाता थो। देश के प्राचीन काल में ऐसा 
भी समय था जब कि भारत इतनी शक्ष्कर पैदा करता था कि देश 
की आवश्यकताओं को पूरा करके वह चिद्देशों को भी उसका निर्यात 
कर सकता था । इतिहास से पता चलता है कि मध्यकालीन युग के 
प्रारंभिक काल में योरोपीय देशों को भारत से शक्कर जाती थी। 
परन्तु विदेशों में ज्यों-ज्यों शक्कर बनाने को क्रिया का विकास 
होता गया, और व्रिशेषकर योरोपियन उद्योगपतियों ने जावा और 
सुमात्रा में जाकर शक्कर के उद्योग का विक्नास किया तो भारत 


के प्राचोन शक्कर के उ्योग को जावा ओर सुमात्रा की शक्कर 


की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जाबा में विदेशी पंजी- 
पतियों ने इदनी अधिक पूँजी लगाई और वहाँ पर प्रति एकड़ 
उत्पादन गन्ने का इतना अधिक बढ़ा दिया कि जिससे प्रति टन 
उत्पाइन का व्यय जावा के उद्योग में बहुत कम हो गया। धीरे- 
धीरे जावा की शक्कर भारत के वाज़ार में बिकने लगी और भारतीय 
उद्योग को उससे हानि होने लगी। प्रथम महायुद्ध आरंभ दवोने के 
पूर्व भारत .के शक्कर के उद्योग और जावा के शक्कर के उ्योग 
में बड़ी वीत्न स्पर्धा थी | प्रथम महायुद्ध आरंभ होने पर यातायात 


शक्कर का उद्योग १७ 


हक 


की कुछ कठिनाई हुई और इसके कारण विद्देशों से शक्कर का 
आयात छुछ कठिन हो नया । बुद्धकालीन परिन्थितियों के कास्ण 
भारतीय उद्योग का .कुछ प्रोत्साहन मिला, परन्तु यह प्रोत्साहन 
अच्यायी धा। युद्ध समाप्त होते ही जाबा से शवकर फिर आने 
त्गी आर वाज़ार में दोनों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा हो गई 
१६०६ की संदी का श्रभाव शक्कर के उद्योग पर भी बहुत 

बुरा पड़ा। गन्ने का भाव बहुत कम होता जा रहा था, बाजार में 
शक्कर भी गिरती चली जा रही थी। देश में एक प्रकार को आर्थिक 
कठिनाई उलन्न हा गई था । उद्योग अभी देश में जम नहों पाया 
था, परन्तु देश में उद्योग के लिये कच्चा माल, मजदूर और बाजार 
विद्यमान थे। इसलिये भारत सरकार ने उद्योग को १६ साल के 
लिये संरक्षण प्रदान किया | _ जि 
“भारत सरकार ने संरक्षण के समय कोई विशेष शर्ते नहों 
लगाई. इसलिये उ्योग काफी तेजी के साथ उन्नति कर सका । 
संरक्षण के काल में शक्कर के कारखानों में ४०० प्रतिशत उन्नत्ति 
हुई आ।र शक्कर के उत्पादन में ७०० प्रतिशत प्ृद्धि हुई । भारत 
में लगभग ४० लाख टन शक्कर विदेशों से आती थी। वह घट 
कर केवल १२ हजार टन रह मई। इस प्रकार शक्रकर के आयात 
में भी काफी कमी हुई। संरक्षण के कारण उद्योग में सबगीण. 
उन्नति हुई है । इस समय उद्योग भारत के लिये प्राय: आवश्यक 
शक्कर का उत्पादन कर रहा हे | लगभग ३० करोड की पंशी इस 


केन्‍मक 


उद्योग में लगी हुई है। ४० लाख गददूर ओर ३ हजार पुद्ाल 
या वैज्ञानिक शक्षमिक लगे हुए हैं । लगभग २ करोड़ किसान सन्‍्सने 
की खेती करते दे | महत्व की दृष्टि से कपड़े के उद्योग को छीए कर 
शक्कर के उद्योग का हितीय स्थान £ और सारे संसार में भागत 
गन्ने की शक्कर सबसे ज्यादा बनाने बाला देश है । भारत में गन्ने 


श्र 
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किया है, परन्‍्ठु अच्छी प्रकार की फसल के लिये किसानों के पास 
साधन न होने के कारण उसकी प्रगति रुक जाती है। 

(३) गन्ने की खेती के लिये पानी की सबसे अधिक आवश्यकता 
दोती है । फ़तल लगभग ८-६ माह में तैयार होती है, इसलिये पानी 
अधिकमात्रा में नहीं परतु अधिक लंब्रे समय तक भी चाहिये । उत्तर 
प्रदेश के कुछ चेत्रों में ट्यूब वेल के द्वारा सिचाई का प्रबन्ध किया 
गया हैं। परन्तु बहुत से ज्षेत्र अमी भी ऐसे हैं जहाँ प्राऊृतिक वर्षा 
के अतिरिक्त सिंचाई के ओर कोई साधन नहीं हैं । 

गन्ने के उत्पादन में तभी वृद्धि हो सकती है जब कि अच्छी 
खाद, अच्छे वीज ओर घिंचाई का प्रवन्ध किया जाय | 

गसे छी झर्वात तथा अविवमित पूर्ति--उयोग की दूसरी समस्या 
पर्याप्त मात्रा में गन्ना ससय पर उपलब्ध न होने की हैं। गन्ने की 
खेती ब्रिह्दर ओर उत्तर प्रदेश में चोनी के कारखानों के आस-पास 
इस प्रकार हुई है कि छुद्ध कार्खानों के पास तो आवश्यकता से 
अधिक गन्ना पैदा हाता है आर कुछ कारखानों की आवश्यकता भी 
पूरी नहों होती | इस स्वानिक, अतिरिक्त इत्लादन या कमा के कारगग 
उद्योग के लिये अनेक बाबाएँ खड़ी हो जाते हैं । शिन कारनयानों 
को नजदीक के स्थान से गन्ना नहीं मिलता, उन्हें दूर से गतना 
मँगाना पड़ता हूँ यातायात का खच उन्हें अन्य कारखानों की 
दक्ष आयक देना दाता दे, इसलेग्रे उनका ह्लादन-ब्यय बढ़ 
जाता ६ आर वे बड़ कारखाना से प्रतिसवा नहीं कर सकते | इसपा 
दूसरा प्रभाव भा पड़ता है दूर के स्थानों से गन्ना सेंगाने से गर्ते 
फ॑ सूखने का डर रहता हैं जिससे उसकी शक्कर कम दो जावी है ] 
इसलिये उत्यादन-अ्यय आर भी बढ़ने का डर रहदता ६ । हुस विप- 
मता को दर करने के लिये विद्ार और इचधर प्रदेद्धा का सरकारों ने 


जो कुछ ्त्र तक्क प्रयत्न किये हैं उनसे कोई विशेष सकन्ता गर्टों 


५८० भारत का अंद्योगीकरणु 


मिली | इस समस्या को सुलकाने के लिय्रे गन्‍ते की खेती और 


शक्कर «अप आरखानों कप कल. ० निश्रमन की वश्यकता ०: 
क्कर के कारखाना के निध्रमन का आवश्यकता 6 | 
कटी डी 0 पक, पक 2 करण तीसरे <३ समस्य 
इनसे की खेती का स्थादीकरण--तोसरी समस्या गन्ने का खती 
के स्थानीकरण की है। भारत में गन्ना अधिकतर उत्तर हर 
के स्थातांकरण का हूं भारत से गनदा आधकतर उत्तर प्रद्ेश आर 


ते 


विहार में दी वोया जाता हैं । छ्िसी भी व्यापारिक फसल के स्थार्दी- 
करण होने से, संवंधित क्षेत्रों की हृपकीय व्यवस्था में संतलन नह 
रहता। क्ृपकों में व्यापारिक फततन्न दोने की प्रदत्त जार पकड़ 
लैंती है। इसके *साथ ही देश में औद्योगीकृस्ण समान स्तर पर 
नहीं हो पाता | इस समय शक्कर के अधिकांश, कारखाने उत्तर 
प्रदेश और बिहार में स्थित हैं, परन्तु शक्कर की खपत ग्राय: सारे 
देश में होती है | इसका एक ओर भी विषम रूप हो सकता हैं| 
विहार में शक्कर का उल्ादन सतसे अधिक है, परन्तु प्रति व्यक्ति 
उपभोग सबसे कम है और ठीक इससे विपरीत बंबई में प्रति उ्यक्ति 
शक्कर का उपभोग सबसे अधिक है परन्तु लाइन उतना अधिक 
नहीं है। कुछ वर्षों से यद्यपि अन्य प्रान्तों में गन्‍्ते की खेती हान 
लगा हूं, परन्तु उसका ग्रगति अभा बहुत धीनी है । 
सविष्य में शक्कर के कारतलानों का ओर उनके द्ारा गन्ने का 
खेती का केवल दो ग्रान्तों में ही स्थानीकरण न दो, इसका संक्रन के 
लिये संत्रंधित प्रांतीय सरकारों को अनुज्ञा प्रणाली (लावसेन्स सिस्टम) 
का उपयोग करना चाहिये. इससे शक्कर का उत्पादत विकेन्द्रित हो 
सक्रेगा || जहाँ गन्ने का ग्रति त॑ एकड़ उत्यादद अधिक ६८ बहा स्वत: 
ही शकर के कारखाने खलने आरंभ हो जायगे। वह परिवतेत डुद् 
होने भी लगा है। उत्तर प्रदेश मं ग्राद एकड़ इत्यादन क्गरूय १० 
टन हैं और बंबई प्रांत में लगनग 2० लाख दन है । दाक्षिय 
में, वन्‍्वई और मध्य सारत में अब शक्कर के कारखाने खुलने 
आरन्म हो यये हैं । 


१] 


8" 


॥५ 


हु 


शकह्तर का उद्योग घर 


शक्कर उद्योग एक मौसमी उद्योग दे --गन्‍्ने की खेतों भारत में 
ऐसे समग्र में होती है, और इस प्रकार का गन्ना वोया ज्ञाता है. कि 
पेर्ने का समय ( (:७५४०७॥४ ए9८४०० ) बहत छोटा द्वोता ८ । 
योग का कार्य सारे वर्ष भर नहों चल सकता। उद्योग के पन्य 
सहायक धंधे भी ऐसे बढ़े हुए नहों है. जो कि उद्योग को सारे वर्ष 
भर चालू रख सकें। इसलिये शक्त्कर का उद्योग । एक् प्रकार से 
सीसमी उद्योग है । इसका प्रभाव उद्योग की श्रार्थिक स्थिति पर 
बहुत बुरा पड़ता हँ। साल में लगभग २-३ माह तक उद्योग में लगे 
हुले उत्पादन के सावन शिधिल पड़े रहते ह6। इस शिथिलता फे 
समय में इन साधनों पर व्यय तो करना द्ोता हैं परन्तु उत्पादन 
प्रायः विलकुज्ञ नहीं हीता। इसके कारण उत्मादन-व्यय उद्योग में 
बढ़ जाता--है-। इसलिये गन्ने की खेती के समय में आर गन्ने 
की किस्म में परिवर्तेन करने की क्रावश्यक्रता हैं, और उसके सद्दा- 
यक् धंधों को भी विकसित किया जाना चाहिये ; जिससे शक्कर फे 
उद्योग में लगे हुए मजदूर ज़ब कुछ समय के लिये बेकार द्वो जायें 
तो उन्हें सहायक व्योग-धंबों में काम मिल सके | 


० 





उद्योग की उप-उत्तत्ति का दुखघयोग --इ्योंग की एक ओर भी 
गंभीर समस्या 8ै। इस समय शाक्कर के उद्योग में कुद्ध ऐसे पदार्थ 
वैफार फेंक दिवे जाते है जिनका कि श्रोद्योगिक उपयोग ही सकता 
हैं। जब भ्रति एकड़ उत्पादन व्यय बढ़ रहा है. अर उद्योग मौसमी 
उद्योग दे तो उत्पादन-वयय को कम करने की आवश्यकता टै, अथान्‌ 
उत्पादन की आय बढ़ाने से ही उसकी लाभ-दर पूर्ववन्‌ कायम री 
जा सकतो हूँ। गन्ने का रस निकालने के बाद जा उसके रंशे दच 
रहते *, उनका उपयोग कागज बनाने के काम में हो सकता है । 
लाखों टन इस प्रकार का पदार्थ इस समय उ्यर्थ में फेंक दिया 
जाता है । इससे खाद भी तेयार की जा सकता , जो कि गन्ने की 


श्दर्‌ भारत का ओोगद्योगीकरण 


उपन्न बढ़ाने में सहायक्र हो सकती हैं | इसी प्रकार लाखों टन 
राच अधिकांश में बेकार फेंक दी जाती हैं: वह च्यर्थ नष्ट तो होती 
ही हैं परन्तु साथ-साथ उसका जन-त्वास्थ्य पर बहत खराब असर 
पड़ता है | इसका उपयोग अनेक आओखद्योगिक वस्तएँ बनाने में 

सकता हे--हदाहरण के लिए पातर-अलकोहल इससे बड़ी आसानी 
से तैयार किय्रा जा सकता हैं। इसका उपयोग सड़क बनाने के काम 
सें सी है! सकता हैं। इससे छुद्ध रासायनिक पदार्थ भी तैयार किये 
जा सकते हैं। इससे कपड़ों रुपये को आमदनी शक्कर के उद्योग को 
हो सकती ह्‌। 
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> 
शक्कर के उद्योग को संरक्षण 
१६२६ में इंडिचन कछॉखिल आव एप्रिकल्चरल रिसर्च की 
“गुगर कमेटी” ने गस्ते की खेती पर सरकार से कुछ सिकारिओों को | 
इस ससित्ति के अनुसार गन्‍ने की अच्छी क्रिस्म की खेती १६०२६ 
से इतने अधिक चोत्र में होने लगी थी कि यदि गन्ने का उपयोग 
शहर के कारखानों में न क्रिया जाय तो गन्ने और शाह के भाव 
गिर जाने का डर था। इसके अतिरिक्त सारे कृषि पदार्श के 
मृल्यों में कमी होती जा रही थी। इसलिये समिति ने सिफा- 
रिश की कि देश में शकर के उद्योग को राज्य की ओर से प्रोत्साहन 
मिलना चाहिये, ताकि गन्ने की खेती करने वाले किसानों को नुक 
सान से वचाया जा सके | समिति की इस सिफारिश पर विचार 
करने के लिये भारत सरकार ने शक्षर उ्य्योग को संरक्षण देने हक 
सवंध में टेरिफ बोर्ड को राय माँगो | टेरिक बाई ने अपना ये 
निश्चित मत दिया कि यदि निक्रट भविष्य में शक्कर उद्योग का 
विकास न किया जाय तो देश में अनावश्यक गन्ने की खेती 
होने लगेगी और कृपकों को इससे बड़ी द्वानि होगी। बोर्ड ने 
शहर उद्योग को संरक्षण देने की सिफारिश की । 


7] के 


हा 


शक्कर का उद्योग १-3 


इन सिर्तारिशों के अनुसार भारत सरकार ने शक्कर के आयात 
न्‍चिफनीयनन+3सतवािीय8 तीन यमन न नन-+ न न नन-- 333 ++++क 3 >> न-स५ ५०७ ५+लना++७०५०७००»+2००७, 

नर ६ रू“ ४ आने प्रति हंइखेट आयात कर लगाया। इस आयात 
करके अतिरिक्त २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर (9ए7॥277९ भी लगाया 


री 





यया और इत्योंग को १६ ब4 के लिये संरक्षण दिया गया। संरक्षण 
देने के दो बन परचान ही देश में शक्कर दा उतना अधिक उ्पदन 


हो गय्या और शक्कर का आयात विदेशों से इतना कम थी गया 
कि इस नई परिस्थिति से राज्य की आवात कर की हानि होने 
लगी । इस द्वानि को पूरी करने के लिये मार्त-सरकार ने १ ८ ४ 


8 /ो [9 डे न 
आते प्रति हंदरेट इन्‍्पादनकर ( ४८१६८ तेपः ७ + लगादा छोर 
कर  आ 33:40 0 पल) 


3 





का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ | इंड ही बा में देश में रापर 


डर 


का आ्रायात बहुत्त कम हा हो गया | 


१६३७ में शक्कर के उद्योग छा फिर से संरक्षण देने के परसन 

5 >> [६ 2 

पर विचार क्िद्रा गया | सरकार ने एक्र देरिफ बाई सियुझ फिसा 
जिसने संरक्षण के प्रभाव, संरक्षण को चालू रखते ये प्रश्न पर, 


ओर उ्योग की समस्त परिच्विति का अध्ययम किया । हो के 
भताउसार संरक्षण के कारण उययोग काफी । 
ओर विदेशी शपकर का आयान बहत कम ही गया था।धोड़ ने 


हि ०८ /र ग्प्झा अप रा प कान्‍्क, रन >०-माकी ॑ जी. बहने ० >न्‍क-«म, 
संरक्षण को चालू रखने की सिफास्धि को। उपादइतकरतों: सम्बन्ध 
5: ० ५ + स्पष्ट सन दिये >> अत इ|5>७ 5"> १६5 +70 7२२४७ 
में वो5 ने अपना बह स्पप्ट संत दिया कि यद कर उदोग की प्रगति 


में बायक सिद्ध हो रहा है। इसहे प्रदिरिद्य बोटे से राजकीय 
( 92-९० रिट॒एुएथणा ', शांत तरिक सफु्ठन और शबफर के. साग- 
यक इ्योग-धन्धों का प्रोत्साहन देने की लिफारिदा की | बोर ही एस 
सिद्तारियों पर निशंय देने में सरफार ने लगभग £ ब५ लगाया 


कोर इस दीच में संरक्षण की अवधि दो दे के लिये बढ़ा दो । 
१६३६ में सरकार ने उत्पाद कर संबंधी सिस्ारियों छोर शाप 


१८४ भारत का आौद्योगीकरण 


उद्योग के उत्पादन-ज्यय के संबंध में बोडे को पुनर्विचार करने के 
लिये कहा ओर दो वर्ष के लिये पुनः संरक्षण की अचधि बढ़ा दी । 
द्वितीय महायुद्ध के समय में शक्कर के उद्योग को संरक्षण मिलता 
रहा है । ै 

१६४७ में. संरक्षण पर फिर से विचार करने का प्रश्न खड़ा 
हुआ | टेरिफ वोढ ने इस बार भी दो वर्य का संरक्षण देने की 
सिफारिश की जिसके अनुसार राज्य ने फिर से उद्योग को संरक्षण 
दिया | परन्तु इस वार आयात कर में ८ आने प्रति हंडरवेट कमी 
कर दी गई । १६४६ में शक्कर के उद्योग की स्थिति पर विचार 
करने के लिये फिर से टेरिंफ बोर्ड को कहा गया | बो् ने फिर दो 
साल के लिये संरक्षण देने की अनुमति दी। परन्तु केन्द्रीय विधान 
सभा ने वोड की इस सिफारिश को मंजूर नहीं किया और उद्योग 
को केवल २ वर्ष के लिये संरक्षण प्रदान किया गया। १६४० में 
भारत सरकार ने शक्कर उद्योग की अब तक की प्रगति. संरक्षण के 
प्रभाव, शकर के व्यापार ओर दत्संवधी श्रव्यवस्था की प्रष्ठ भुमि में 
संरक्षण पर विचार करने का आदेश दिया । टेरिफ वाई ने तटस्थता 
के साथ सारे प्रश्न का विश्लेषण किया और संरक्षण को समाप्त 
करने की सिफारिश की। इस सिफारिश के अनुसार अम्ल १६५० 
में भारत सरकार ने संरक्षण समात्र कर दिया। इस प्रकार शक्कर 
उद्योग को लगभग २८ बर्ष तक संरक्षण की सुविधा मिलता रहा हैं । 

१६४७० में संरक्षण समाप्त करने के टेरिफ बोई ने जो कारण 
दिये वे उद्योग के सविश्य पर काफी प्रकाश डालते है। संरक्षण 
समाप्त करने का कारण यह नहीं था कि उद्योग सुदृद ओर स्पर्धा 
करने की अचस्था में पहुँच चुका था । वास्तव में १८ वर्ष के संग्तग् 
के कारण, शक्कर के उद्योगपतियों में अपने उद्योग के संयंध में 
एक अजीत सा भ्रम हो गया था कि उद्योग-को पलक अवस्था में 


शक्कर का उद्योग श्घश्‌ 


संरक्तण मिलता ही रहेगा, इसलिये उन्हें उद्योग के संगठन, उत्पादन 
की क्रिया ओर मजदूरों की स्थिति में सुवार करने की आवश्यकता 
या उत्पादन-व्यत्र सें कमी करने की जरूरत नहीं प्रतीत हुई | इस 
दिशा में उ्योगपतियों मे गत १८ वर्षों में बहत ही कम प्रयत्न 
किये | वार्ड ने अपना यह निश्चित मत प्रकट किया कि उ्योंग- 
पतियों को इस श्रम से हटाना चाहिये और यह समय संरक्षेण् 
समाप्त करने की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल हैं । इस समय विदेशों 
से सस्ती शक्कर आने की बहुत कम संभावना है, ओर दूसरे 
भारत सरकार भी तिरेशों विनिमब की कठिनाइयों के कारण विदेशी 
शक्कर का आयात नहीं करेगी | अत: संसार की आर्थिक परिस्थि- 
तियों को देखते हुए संरक्षण को समाप्त करने का वह सबसे 'सच्छ 
अवसर माना गया। 

शक्कर के उद्योग को संरक्षण देने से संरक्षण की नीति की ठुल्ध 
विशेष समस्याएँ उद्योग के सम्बन्ध में स्पष्ट श्रतीत होवी #8। ये 
समस्वथाएँ इस प्रकार हैं :-- 

(१) संरक्षण देने के समय गन्ने की खे विकतर विद्वर 
ओर उत्तर प्रदेश में होती थी । संरक्षण के कारण इसका स्थानीय- 
करण उत्तर प्रदेश में ओर भी अधिक हो गया। शक्कर के कार- 
खानों की अधिकांश संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में दी £, 
इसलिए भविष्य में दम्कर के कारखानों के स्थानीयकरण का राज्य 
की ओर से नियभन करना झआावश्यक द्ोगा । 

(२) संरक्षण को इतनी अधिक लब्ी पअबाव के कारगय शण् 
के व्यापार में छुछ ऐसे प्तामाजिक दित उतसन्न हो गये कि जिनसे 
शक्कर के उद्योग को लाभ हाने के बजाय दानि अधिक हुई । बदा- 
हरणु के लिये शुगर सिन्डीकेद (जघ8०४ >४/पोप्वाटोी टसी प्रद्यर 
की संस्था थी, जिसको अन्य में चलकर सरकार ने मान्यता नंद दा। 


(> 


१८६ भारत का ओद्योगीकरण 


(३ ) संरक्षण देने के समय यह दिल्दुल स्पष्ट. था कि उद्योग में 
उत्पादन-आ्यय चहत अधिक है और यह भी स्पए था कि निकट मविष्य 
में उसमें कोई विशेष कमी नहों की जा सकती। उत्मादन-व्यय 

कसी करने का केवल एक ही मार्ग हो सकता था, जो कि उद्योग 
का सह-उलत्ति (3-?:00०८७) है। उसका जब तक औद्योगिक 
उपयोग नहों होता है तव तक उद्योग की आय में वृद्धि होने का और 
उसके द्वारा उद्योग के उत्पादन-5यय में कमी का ओर कोई तराका नहीं 
ह। उद्योग को बार-बार संरक्षण देते समय या से उत्न सहायक 
पदार्थों के उपयोग की शर्ते लगा दी जाती तो इस समय उद्योग में 
उत्पादन-ब्यय इतना अधिक नहों होता और वह संरक्षण समाप्त 
होने के समय इतना कमजोर नहां पाया जाता । 

(४) संरक्षण देने के समय प्राय: सभी छा यह घारणा थी 

उद्योग के विकास के लिए संरक्षण आवश्यक है, परन्तु स्यों-ब्यों 
संरक्षण का समय चीतता गया त्कन्त्या उद्योग मे सम्बन्धित अन्य 
हितों की रक्षा करने का भी प्रश्न खड़ा हुआ | संरक्षण के अंतर्गत 
राज्य की आय, उ्योग, गन्ने की खेती करने दाले क्रिसान आर 
उपभाक्ताओं के दितों सें सामंजस्य स्थावित करते को समस्या भा 
हुई । यन्‍ने की न्यूनतम दर, शक्कर पर नि॑त्रग्य, उलादन 
ब्यापार पर नि , शक्कर के कारवाना 
र्नीयकरण पर नियंत्रण इत्यादि इसी समस्या की हल करते $ 
विभिन्न प्रयत्त हैं| भविष्य में उद्योग के विकास का निबमन करत 
समय विभिन्न हितों का ध्यान रखना आवश्यक हागा | 
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४द्धाचर काल में शक्कर का उद्योग 


|. पश्चात अंक उ्यांग १73 

दिवीय महायद्ध समाप्त होने के पश्चात शक्कर के दवा मे 

शत कप . ००.34 चला 

छुछ ऐसे परिवर्तन हुओ है. जिनसे उद्योग की स्थिति में वहुत इुद 


शब्धर का उद्योग श्द 


परिवर्त 
बतन हो गया द्सन्यर सन्‌ १६४७ में सरकार ने श्र पर 


से नियंत्रण उठाने का.निशचय किया। यद्यपि इस प्रकार के परियतन 
सिन्‍्डीक्रेट के आश्वासन के कारण कारण सरकार ने निय॑त्रण उठा दिया। 
सिन्ठीकेट ने आश्वासन दिया था कि वह १६५६ तक एक निश्चित 
मूल्य दर पर सारे देश में शक्कर देता रहेगा। परंतु सिनन्‍्दीछेट में 
अपना यह वायदा पूरा नहों क्रिया और नियंत्रण उठाने के कुछ 
दिनों पश्चात ही देश भर में शक्कर की कीमत बढ़ गई। दाह-कर्दी 
तो शक्कर, बाजार से बिल्कुल गायब हो गई और अनेक जगटों पर 
उसकी कीमत २ रुपये प्रति सेर ७ पहुँच गई | इस अब्यवस्धा का 
सत्रसे वड़ा कारण यह था कि सिन्‍्डीकेट ने बहुत जल्दी-कल्दी बड़ी 
मात्रा में अनेक प्रांतों को शक्कर का कोदा दे दिया। शक के 
कारखानों को रेल के डिब्बे भी शावश्यक्ता से सविछ मिला गये 
थे | इसके अतिरिक्त बहुत छुछ शक्कर चोरी से पाक्रिसान का भी 
भेजी जाने लगी थीं। स्थिति इतनी अधिक व्रिंगह गई क्रिः 
समय के लिये शक्कर के व्यापार में अराजकता फाा गद। शाकर 
के बड़े-बड़े व्यापारियों ने स्थिति का लाभ प्ठाकर बानार से शंकर 
गायतर कर दी ओर शक्कर के व्यापारियों ने, चार बाजार से शवतर 
बेचकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया । बाद की कोच से मालूम 
पड़ता है कि इस सारे परिवर्तेन में सिन्दीकरेंट के व्यापारियों वा 
चहुत अधिक्र हाथ था। इसलिए भारत सरकार ने सिन्‍्टीफेंद ये 
समाप्त कर दिया | उद्योग के मालिकों में जो अनावश्यक प्राह्श 
विश्वास हो गया था और जो संरक्षण से नाजायन लास उठाने पे, 
उनको सचेत करने के लिए १६४० में भारत सरफार ने सो 
भी समाप्त कर दिया । 

युद्धोत्तर काल में उद्योग की सब 
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शक्कर का बत्पादन है। पिछले १० वर्यों से उत्पादन की मात्रा 
घटती ही जा रही हैं। १६४७ और ४८ में पिछले १४ वर्षों की 
अवधि की अपेक्षा सत्रसे कम उत्पादन हुआ। उत्पादन के घटने 
के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-- 

. (१) गन्ने की खेती का स्थानीयकरण मुख्यतया उत्तर प्रदेश 
आर विहार में हुआ | एक ही भूमि पर वार-बार गन्ने की खेती 
करने से उसकी उल्यादन शक्ति कम हो गई है | इसलिये प्रति एकड़ 
गन्‍ते का इलादन कम होता जा रहा हैं | 

( ५ ) गन्‍्ते की किस्म में भी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है । 
बटिया किस्म का गन्ना पैदा करने से, उसकी मात्रा अधिक होते 
हुये भी, उसमें से शक्कर कम निकाली जाती हैं | 

(३ ) कुछ विशेष कारणों से गुड़ ओर खांड़सारी का भाव 
इतनी तेजी के साथ बढ़ा है कि गसने का उपयोग शक्कर में अधिक 
न होकर गुड़ और खांड्सारी में अधिक होने लगा है । 

गन्ने की मात्रा और किस्म को बढ़ाने के लिए भूमि-सुधार की 
आवश्यकता है। जहाँ तक शक्षकर और गुड की पतिस्तर्था का फऋरुत 
हैं, सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। गुड़ के मूल्य था 


कर उसका मूल्य कम किया जा सकता है आर तमी गन्ना सुड़ की 
ओर न चब्िचकर शक्कर के कारखानों की ओर अधिक जाने 
लगेगा | परंतु इस प्रकार के नियमन को कार्चान्द्रित करने के पहले 


न 2 उद्योग रे शक्कर न कारखा न हे हित 

कृपक, उपभोक्ता, शुढ़ के उद्योग और शक्कर के कारखानों के हिंता 
> आवश्यक ४ वास्तव न दा्खड दर्ज उद्योग फ का 

का सतठुल्लद करना वश्यक्त 6 । सच में शक्कर के उद्याग क 


द्वेश्‌ ब्यापी #' ५ जन आवश्यक 2 
देशव्यापी आयोजन आवश्यक हैं | 
-शकर समिति--उपयुच्त समस्या को हल करने के लिए भारत 
सरकार ने में एक शक्कर समि शुगर चैनल ) नियक्त 
सरकार ने १६४७ में एक शक्ष्कर समिति ( शुगर चेनल ) निदुक्त 
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की | इस समिति ने सिफारिश की कि १६५० तक लगभग १६ लाख 
टन शक्कर अति वर्ष वन जानी चाहिये थी | समिति के अनुमान के 
अनुसार १४३ लाख टन शक्कर देश के भीतर बेचने के लिये प्रति 
वर्ष वननी चाहिये थी। भारत सरकार ने समिति के इस अनुमान 
को देश की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुये कम समभा | 
इसलिए १८३ लाख टन उत्पादन का लद्दय निर्धारित किया गया। 
समिति ने शक्कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय 
सुझाये थे :-- 

( १) शक्कर के कारखानों के पास ने सड़कें बनाकर या झुद्ध 
कारखानों को गन्ने के खेतों के पास स्थापित करके कारखानों में 
अधिक गन्ना पहुँचाने की व्यवस्था करना। इस उपाय से लगभग 
१ लाख ७० हजार टन उत्पादन वृद्धि होने की आशा की गई थी । 

(२ ) ऐसे कारखाने जिनमें कि उत्मादन का व्यय अधिक हो 
रहा हैं ओर वे अलाभकारी वन गये हैं, उनमें मशीन इत्यादि बढ़ा 
दी जाय ताकछि वे लाभकारी वन सकें | इस उपाय से १ लाख टन 
झविक शक्कर बनने का अनुमान था । 

(३ ) छुछ चेत्रों में शक्षकर के नये कारखाने खोलकर उत्पादन 
वृद्धि करना जिससे लगभग २ लाख टन प्रति वर्ष अधिक उत्पादन 
हं। सके । 

शक्कर के नये कारखानों के सम्बन्ध में समिति ने सुझाव रम्ा 
कि लगभग १४४ कारखानों में से १५३ कारखाने उत्तर प्रदेश और 
विहार में स्थित हैं. ओर समन्‍त उत्पादन का ७० प्रतिशत भाग उत्तर 
प्रदेश ओर पिहार में बनाया जाता ८, इसलिये भविष्य में नये 
कारखाने उत्तर प्रदेश ओर विद्वर में न खोलकर घन्य प्रांतों में ही 
खोले जायें । मद्रास, वन्‍्चई, पक्लाच और बन्नाल ऊे लिये ये 2 कार 
खाने प्रति प्रांत के अनुसार निश्चित किये गये सिनकी वापिद 
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उत्पादन शक्ति १०-१२ हजार टन होगी। आसाम और उड़ीसा के 
लिए एक-एक कारखाने की सिफारिश की हैं । भारत सरकार ने 
समिति को ये सिफारिशें स्व्रीकृत को, परन्तु एक शर्तें रखी गई कि 
यदि उत्तर प्रदेश और विहार में कुछ विशेष कारणों से नये कार- 
खाने खोलने पड़े, तो उस प्रकार की आज्ञा प्रदान की जा सकेगी | 
नये कारखाने खोलने के लिए समिति के अनुमान के अनुसार 
लगभग १२ करोड़ रुपये की सशीन की आवश्यकता होगी। इस 
मशीन का श्रवन्व करने के लिए समिति ने एक केन्द्रीय सद्गठन, 
स्थापित करने की सिफारिश की । 

. राज्य के नियंत्रण इल्वादि के सम्बन्ध में समिति ने निन्‍्न 
सिफारिशों कीं :-- । 

(१) शक्कर के उद्योग पर वैयक्तिक अधिकार होना चाहिये। 
परन्ठु शक्कर के उत्पादन, मूल्य और वितरण पर राज्य का नियं- 
त्रण॒ होना आवश्यक है | 

(२ ) शक्कर का वास्तविक वित्तरण एक ऐसे सद्गठन के द्वारा 
होना चाहिये जिसकी सद॒स्वता प्रत्येक शक्कर के कारखाने के लिए 
अनिवार्य हो । 

(३ ) शक्कर की दर कम करने के लिये उद्योग को कुड् विशेष 
उपाय करने चाहिये, जेसे--उ्व्पादन कला में छुघार आदि | 

( ४) अगले ५ बष के लिये उद्योग का संरक्षण चालू रखना 
चाहिये | परन्ठु उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिये धीरे-चीरे संर- 
ज्ुण कम कर देना चाहिये। साथ ही उ्योग में अनुसधान 
आर संगठन को प्रोत्साहन देना चाहिये। ९ आला प्रति हंइरवेट 
उत्पाद कर को बढ़ाकर ४ आने प्रति हंइख्वेट कर देना चाहिये 
बाकि उद्योग के विक्रास के लिये अधिक धन उपलब्ध हो सके । 
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भारत सें शक्कर उद्योग के विक्रास के लिए अभी भी अनुकूल 
परिस्थितियोँ विद्यमान हैं। इस समय सारे संसार में भारत गस्ने 
की शक्कर सबसे अधिक बनाता हैं। सबसे अधिक गन्ने की नदी 
भो इसी देश में होती है । मजदूरों की शक्ति भी भारत में क्रम नहों 
हैँ ओर मजदूरी की दर भी काफी सस्ती है । भारत निशामिप देश 
है | यहाँ की जनता के भोजन में शक्कर का अंश पअधिक देना 
चाहिये। देश के जीवन स्तर में यदि थोड़ी भो वृद्धि की जाय तो 
शक्कर को माँग देश में बहुत अधिक बढ सकती £। उद्योग ने 
यांत्रिक प्रगति भी काफी अच्छी कर ली हैं । परन्तु देश में अभी 
तक प्रति व्यक्ति शक्षकर का उपभोग बहुत कम है । उदाहरग्य के 
लिए देश में प्रति व्यक्ति प्रति दर्प १० पाड शक्कर का उपभोग सता 
है कज़बक्ति आस्ट्रोलिया और अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रति दर्ष 
2०४ पौंड शक्कर का उपभोग होता है और इंग्लैंड में लगभग 
६४ पांड | यदि संसार के बड़ें-बड़े देशों से भारत की तुलना का 
जाय तो सम्भवतः हमारे देश में शहकर छा उपभोग सदसे 
कम होगा | 


गठ *य८ स्पा 7 ++ संरक्तगा का दि चफै फारग यत्र कर इयाग न प्र हु)" 
गत १८ बप। से सरक्तणग के फारग यद्याप उ्यांग ने बाफा 
प्रगत्ति की है, परंतु प्रति व्यक्ति शक्कर के उपभोग में कोट दिख्यप 
उन्नति नहीं हुई हे। युद्धोत्तर काल में शक्त्धर के उद्योग में छु्य एसी 


ई.< रि ५" आम हे मु जन्‍म उपाय बे पन 
नवीन परिस्थितियों उत्तज हो यह फि जब तक उययोग का पुनसा- 


ठन नहीं क्रिया जाता हैँ, तब तक भविष्य में उसवा बिदास बरा 
कठिन होगा । विभाजन होने के समय ऐसा अनुमान गाया गया 
था कि पाकिस्तान छा क्षेत्र अलग हो जाने पर लगभग नए कार 


टन शक्कर बच रहेगी शोर भारत से उसका निर्यात फिल्म ज्ञा 
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है. 


सकेगा | परन्तु विदेशों की अपेक्षा भारतीय शक्कर का मल्‍्य इतना 
अधिक है कि विदेशों में उसको खपाना वहत मुश्किल है। अन्य 
देश भारत से शक्कर न सेँगाकर त्राजिल और क्यूबा या जावा से 
शक्कर मंगाना अधिक अच्छा समभते हैं । पाकिस्तान पड़ोसी राष्ट्र 
होने पर भी हमसे शक्कर न खरीदकर क्यूदा ओर त्राजिल से 
खरीदता हैं | 

उद्योग में कुछ मौलिक परिवर्तेन करने की आवश्यकता है, तभी 
भविष्य में उसका विकास हो सक्रेगा-- 

(१ ) सबसे मुख्य समस्या उद्योग के सामने उत्पादन-व्ययर में 
कसी करने की है । उत्पादन व्यय में क्रमी करमे पर ही उद्योग में 
लाभ की दर बढ़ सकती है, उपभोक्ता को सस्ती दर पर शक्कर 
मित्ष सकती हैँ ओर अतिरिक्त उत्पादन को विदेशों में भेजा जा 
सकता हैँ। उत्पादन व्यय में निम्न उपायों से कमी की जा 
सकती दर 

(अर ) प्रति एकड़ गन्ने के उलदादन में अच्छे बीज और खाद 
देकर तथा अच्छे ओजारों का उपयोग करके वृद्धि करना आव- 
श्यक है । 

(व) गन्ने की किस्म सें भी उन्नति की जाय ताकि प्रति दन 
गन्ने से अधिक शक्कर बनाई जा सके | * 

(स ) गन्ने के खेतों से गन्‍ते को कारखाने तक पहुंचाने के 
लिए ससे ओर तेज़ यातायात का प्रबंध करना आवश्यक हे । 

(२) गन्ने की खेती ओर उद्योग के एक ज्ञेत्र में स्थानीयक्रण 
हो ज्ञाने से खेती और उद्योग दोनों ही अलाभकारी बनते जा रहे 
हैं। इसलिए भविष्य में गन्ने की खेती और उद्योग को अन्य प्रांतों 
में फेैल्लाने की जरूरत हैँ। इससे न केबल समान आऑंँशग्योगीकरण 
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को सहायता मिलेगी वरन्‌ गन्ने की उपत ओर किस्म में भी पृद्धि 
होने की सम्भावना है । 

(३) उद्योग के कुछ सद्दायक्र पदार्थों का भी पअऑंद्योगिक 
उपयोग करना आचश्यक हैं| इससे उद्योग मौसमी न रहकर वर्ष 
भर के लिये चल सकता हैं। इस उपाय से भी उत्पादन व्यय में 
कमी की जा सकेगी । 

वास्तव में उद्योग की मुख्य समस्या तभी हल हो सकती ट, 
जब कि कृपक, उद्योग और उपभोक्ता तीनों के दितों का समन्वय 
किया जा सके | संरक्षण के समय में केंचल उद्योग के हिलनों 
की ही रक्षा की गई थी। अब उद्योग इस स्थिति पर पहुँच 
गया हैं, जबकि उससे संबंधित अन्य हितों का भी ध्यान रखना 
आवश्यक है 
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सीमेंट का उद्योग 


भारत में सीमेंट के उद्योग को स्थापित हुये केवल ४० वर्ष ही 
हुये हैं। अन्य सद्गठित उद्योगों के मुकावले में बह अभी शैेंशव 
अवस्था में ही माना जा सकता है । आरंभ में ही देश में सीमेंट 
तैयार करने के लिए सभी कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। 
परंतु आश्चर्य है कि देश के ओऔद्योगीकरण के प्रारंभिक काल में 
इस उद्योग की इतनी अवहेलना की गई | १६०४ में सबसे पहले 
मद्रास में पोट्टलंड सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। परन्तु 
ओऔद्योगिक कोशल की त्रुटियों के कारण यह प्रयास असफल रहा | 
वात्तव में वतमान सीमेंट उद्योग की नींव १६१२-१३ में पड़ी। 
सर्वश्रथम पोर॑ंदर, काठियाबाड़ में “इंडिया सीमेंट कंपनी” और 
इसके पश्चात्‌ सध्यप्रांत में कटनी सीमेंट कंपनी” और राजपूताना 
की बंदी रियासत में “पोय्लेंड सीमेंट कंपनी” स्थापित हुईं | संयोग 
से सीमेंट के कारखाने स्थापित होने के साथ ही प्रथम महायुद्ध आरंभ 
हुआ। फलत: भारत में विदेशों से सीमेंट आना रुक-सा गया। 
सैनिक और नागरिक दोनों ही अकार के कार्यों के लिये देश में 
सीमेंट की माँग बढ़ी । प्रथम महायुद्ध के समय उद्योग को सरकार 
से विशेष प्रोत्साहन मिला | भारतीय कारखानों . का प्रायः सारा 
उत्पादन सरकार खरीद लेती थी। सरकार से उद्योग को अनेक 
प्रकार की सुविधाएँ मिली । फलस्वरुप युद्ध और चुद्धोत्तर काल में 
उद्योग की बहुत उन्नति हुई। १६१४ में देश में केचल ६2४ टन 
सीमेंट वनता था परन्तु आगामी दस चर्ष में उ्तादन २४०,५०० 
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टन प्रति वर्ष हो गया ।# पुरानी कंपनियों में दगुना उत्पादन होने 
लेगा ओर थे नये कारखान इसी धाच में खेल गये । 
प्रथम महायुद्ध की अभिवृद्धि के कारण देश में थोड़े दही समय 
में ७ सीमेंट के कारखाने स्थापित हो गये आओऔर पुराने कारखानों 
में दुगुना उत्पादन होने लगा | इसके फलस्वरूप मोंग की अपेक्षा 
उत्पादन अधिक हो गया ओर देश के ही कारखानों में श्लाभकारी 
प्रतिस्‍्यर्धा चलने लगी। इससे प्राय: सभी कारखानों को शानि 
हुई । ड्योग में संकट की स्थिति उत्पन्न होते देखकर उद्योग के 
संरक्षण की माँग सरकार को पेश की गई । १६०४ में देरिफ बोर्ड 
ने समस्त उद्योग की पत्येक दृष्टि से जाँच की ओर वह इस निशय 
पर पहुँचा कि उद्योग को संरक्षण नहीं दिया जाबय। तदसुसार 
सीमेंट उद्योग की संरक्षण की माँग सरकार ने मंजूर नहों की, 
क्‍योंकि उद्योग की गिरती हुई स्थिति के कारण मुख्यतया अनावश्यक 
उत्पादन और आपसी प्तिसरपर्था थ। टैरिफ वो सलाह के 
अनुसार आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए १६२७ में “कंकरीट 
एसोसिएशन आफ इंडिया” नामक संत्या स्थापित की गई जिसका 
मुख्य उद्देश्य आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त कर रेलवे की दरों में कमी 
की माँग करना था। इसके अतिरिक्त सब कारखानों की ओर से 
सामूहिक रुप में सीमेंट की खपत बढ़ाना और उसके बाजार का 
प्रसार करना भी इस संस्था का उद्देश्य था। ऐसोसिएशन के प्रचार 
के कारण निस्संदेह सीमेंट की लोकप्रियता बढ़ी द पीर ध्मय 
उसका अधिक व्यापक उपयोग होने लगा दे। कुछ लोग तो यहां 
तक कहते हैं कि स्पातयुग से बढ़कर देश सीर्मेद्युग में पदापेग्य कर 
रहा है। देश के समत्त सीमेंट उत्पादन के विक्रय का सद्रद्धित 
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१६६ भारत का ओद्योगीकरण 


प्रबंध करने की दृष्टि से १६३० में सब कारखानों ने मिलकर सीमेंट 
सार्केटिज् कंपनी स्थापित की | इसके द्वारा विभिन्न कारखानों के 
उत्पादन की मात्रा भी निश्चित की जाने लगी | यह पद्धति अधिक 
सफल नहीं हो पाई क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक कारखातों के 
उत्पादन में कमी हुई और वे बेकार रहने लगे | इस गंभीर परिस्थिति 
को समाप्त करने के लिए उद्योग ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया | 
सीमेंट के बड़े-बड़े कारखानों ने संचित्ृयन कर एक बड़ी कम्पनी 
“एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज्ञ लिमिटेड स्थापित की। इस संचि: 
लयन के द्वारा उद्योग में सड्अठन और ओद्योगिक कुशलता की दृष्टि 
से बहुत उन्नति हुई है। उद्योग के जो साधन पहले वँटे हुये थे वे 
अब संग्रहीत रूप से उसे उपलब्ध हैं। आपस की प्रतिस्पर्धा समाप्त 
हो गई है। सीमेंट की कीसत पर अब उनका प्रभाव स्थापित हो 
गया है तथा सामूहिक रूप से अब उद्योग के हितों की रक्षा 
की जा सकती है। ए० सी० सी० सद्गठित होने के पश्चात 
उद्योग में आशातीत उन्नति हुई है। विक्रास की गति ओर 
सद्गठन की दृष्टि से सीमेंट का उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में 
अद्वितीय स्थान रखता है ) उसका उत्पादन और वितरण दोनों ही 
सुसन्जठित हैं । 
उद्योग का स्थानीकरण 


कच्चे माल की निकटता की दृष्टि, से भारत में सीमेंट ड्योग 
को सभी प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भारत के बहुत से च्ेत्रों 
में डब्य कोटि का चूना काफी मात्रा में. रेलवे लाइन के नजदीक ही 
पाया जाता है इसलिये चूने की खानों के पास ही सीमेंट के कार- 
खाने स्थापित किये जा सके हैं। कहीं भी चूने की खान और 
सीमेंट के कारखाने के बीच २५-३० मील से ज्यादा फासला नहीं 
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हैं ।# ग्वालियर के कारखाने में १५ मील दूर से चूना मँगाया जाता 
है ओर पोरव॑ंदर में ३२ मील दूर से ओर कदनी के कारखाने में 
लगभग २० मील दूर से चूना मँगाया जाता हैं। बहुत से कार- 
खानों की इससे कम दूरी पर चूना मिल जाता हैँ। चिकनो मिट्टी 
भी प्राय: सभी कारखानों के समीप ही मिल जाती दे । जिप्सम 
ही एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत दूरी से मेंगाना पढ़ता है। यद्यपि 
सीमेंट बनाने में केवल उसका ४ प्रतिशत भाग ही रहता ह, परन्नु 
दूर से मेंगाने के कारण उस पर रेल खचे काफी लग जाता है । 
विभाजन के पश्चान भारत के कारखानों को पाकिस्तान से जिःसम 
का आयात करना होता है । परन्तु भारत के भूगर्भ पर्यवेक्षण के 
अनुसार देश के अनेक स्थानों में जिप्सम स्थित है। रामपृताना में 
बहुत सी जगहों पर यह पदार्थ मिलता है। अभी छुछ समय पूर्च 
सोंरा्ट्र में भी इसकी खोज कर ली गईं हैं। इसलिए शआशा की 
जाती है. कि निकट भविष्य में ही इस पदार्थ के अभाव को दूर 
कर दिया जायगा । 

कोयला प्राप्त करने में सीमेंट के कासखानों को प्वश्य फअगु 
विधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि अच्छे फोयले की प्राय: 
सभी खानें बिहार और वज्ञाल में स्थित हैं। बिजली पैदा करने के 
लिए घटिया दर्जे के कोयले का उपयोग किया जा सकता टै। इस- 
लिये वहुत से कारखाने रीबां था मध्यप्रदेश की स्यानों से कोयला 
प्राप्त कर लेते &। परन्तु भद्दी में अच्छे प्रकार के फोयले का ही 

४ दी लोकेशन शा इंवस्ट्रीज इन इंटिया? ( भारत सरम्यर ). 
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क्र '>क ड््ट्ड दर कान मिल काना ५ ०२००२००क ब्न्स 
है प्रो० सी० एस० बशरील, एफानामरज फान्साोकप्रस्सक्ध पार, 
र्श्ः जि्यि।प के 5 
शंड्या”?, प्रष्ट भ१३।॥ 


श्ध्यं भारत का ओऔद्योगीकरण 


उपयोग हो सकता है। अतः आधी से अधिक मात्रा में कोयला 
विहार और बंगाल की खानों से ही मँँगाना पड़ता है |£ 

बाजार की निकटता की दृष्टि से सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण 
संतोपज्ननक नहीं माना जा सकता। देश के उत्तरी ज्षेत्र में स्थित 
कारखानों को चिदेशी सीमेंट के आयात से एक प्रकार संरक्षण 
मिल जाता है क्योंकि बंदरगाह से देश के भीतर तक सीमेंट को 
पहुँचाने में रेल खर्च इत्यादि लग जाता है और इस कारण चिदेशी 
सीमेंट कुछ महँगा पड़ता है। परन्तु वास्तव में सीमेंट की खपत 
उत्तरी ज्षेत्र में नहीं पर वम्बई और कलकत्ते में ही सबसे अधिक 
है। देश में सीमेंट के सभी बढ़े-बड़े कारखाने सीमेंट के वाजार, 
बम्बई और कलकत्ता से काफी दूरी पर स्थित हैं। कटनी का कार- 
खाना कलकत्ता से ६७० मील दूर ओर वम्बई से ६८० मील दूर 
पड़ता है। लखेड़ी का कारखाना वम्बई से ६१० मील दूर स्थिक 
है। इसी प्रकार काठियावाड़ के कारखाने बंबई से लगभग २६४ 
मील दरी के फासले पर हैं । विभाजन के पूर्व कुछ ऐसे कारखाने 
अवश्य थे जो सीमेंट के वाजार के समीप पड़ते थे। परंतु वे अब 
प्राय: सभी पाकिस्तान में स्थित है । 

उद्योग के स्थानीकरण संबंधी उपयेक्त त्रटियाँ दूर नहीं की जा 
सकतीं क्योंकि वे मुख्यतया भीगोलिक स्थिति के कारण है । परन्तु 
१६३६ से उद्योग एक कुशल संयोग के अन्तर्गत सद्नठित रूप से 
चल रहा है अतः यह आशा की जा सकती है कि वह भोगो- 
लिक कठिनाइयों के दुष्प्रभावों की संगठन के द्वारा ज्ञतिपूर्ति कर 
सकेगा । 





७ “दि लोकेशन आफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया” ( भारत सरकार ), 
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द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव 

१६३६ में सारे भारत में सीमेंट के कारखानों की संख्या १६ थी 
जिसमें से ३ बिहार में, ३ मध्यप्रदेश में, ३ मद्रास में, १ पंज्ञाव में, 
१ बंगाल में, २ सिन्ध में आर ६ देशी रियासतों में स्थित थे | इन 
सब कारखानों में १०,७४८ मजदूर काम करते थे | द्वितीय महायुद्ध 
आरम्भ होने पर विदेशों से आयात बंद हो गया। सैनिक कार्यो 
के लिए सीमेंट की माँग कई गुनी बढ़ गई । सैनिक और नागरिक 
सरक्ता के लिए नई इमारतें इत्यादि बनाई जाने लगीं। विदेशों में 
भी भारत के सीमेंट की मॉँग अधिक हुई | अतः पुराने कारणखानों 
में उत्पादन बढ़ा और नये कारखाने स्थापित किये गये। युद्ध के 
समय सीमेंट उद्योग में बढ़ी तेजी के साथ उन्नति हुई | उत्पादन में 
वृद्धि होने पर भी सीमेंट की माँग इतनी अधिक हो गई थी कि देश 
में सीमेंट की कमी हो गई | सीमेंट की कीमतें बढ़ गह। सरकार 
को सीमेंट की अत्यधिक आवश्यकता थी। अत: अगस्त १६४२ में 
भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग पर नियंत्रण लगा दिया। इसके 
अनुसार कुज्न उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग सरकार 
सैनिक आवश्यकताओं के लिए हस्तांतरित कर लेती थी और फेघल 
१७ प्रतिशत उत्पादन नागरिक उपयोग के लिये बच पाता था 
जिसके अंतर्गत रेलवे, स्थानिक संस्थाएँ, प्रांतीय सरकार के लोफ- 
कर्म विभाग ओर बंदरगाह भी झा जाते 6। महायद्ध के प्रारंभिक 
वर्षा में मलाया ओर जावा को मुरक्षा के लिये और इराक और 
ईरान को तेल के कारखानों के लिये भी सीमेंट का नियति कि 
गया ।# परन्तु ज्यों-ज्यों हवाई अड़ों का निर्माण समाप्त पोता गया, 
नागरिक उपयोग के लिये अधिक सीमेंट उपलब्ध कर दिया गया। 
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१६४१-४२ में सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन हुआ, परन्तु इसके 
पश्चात्‌ उत्पादन में हास होता ही जा रहा है। नीचे के आंकड़ों 
से यह स्थिति स्पष्ट सिद्ध होती है--- 


वर्ष उत्पादन ( टन ) 
श६४८- २१.७५२२,८००० 
६४५८-४९ १,७२७,००० 
१६४२-४३ २,१८३,००० 
१६४३-४४ १११६९,० 
१६८४-४४ २,०४८,०० 
१६४५-४६ २,०७४,००० 


उत्पादन में इस हास के अनेक कारण हैं। अनेक कारखानों 
में मजदूरों की हड़ताल हुईं, देश में राजनेतिक अस्थिरता रही. 
कारखानों की कोयला पर्याप्त मात्रा ओर उचित समय पर नहीं मिल 
पाया और कारखानों की मशीनें भी काफ़ी घिस गई हैं । 

ट्वितीय महायुद्ध के अतिरिक्त विभाजन एक और ऐसी घटना 
है जिसका सीमेंट उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ा है। १६४७ में 
अंविभाजित भारत में र४ कारखाने थे और उनमें लगभग २०८ 
लाख टन सीमेंट प्रतिवर्ष बनाया जाता था। विभाजन के फल- 
स्वरूप १६ कारखाने भारत में रह गये हैं ओर उनमें २०१ लाख 
टन सीमेंट प्रतिवर्ष चनाया जाता है। बाकी के कारखाने पाकिस्तान 
सें स्थित है । विभाजन के कारण भारत में स्थित पटियाला और जींद 
के कारखानों में उत्पादन की कमी हुई क्योंकि वहाँ शान्ति व्यवस्था 
नष्ट हो चुकी थी। जिप्सम अधिकांश में पाकिस्तान में ही पाया 
जाता है और आज भी भारत को इस पदार्थ के लिए पाकिस्तान 
पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के सीमेंट 
उद्योगों की तुलमा करने पर पता लगता हैं कि भारत की अपेत्त 
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, पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है। पाकिस्तान की उत्यादन ज्मता 
डसकी आवश्यकता से अधिक हैं। सन १६४८ में पाकिस्तान में 
32२०,००० टन सीमेंट का उत्पादन हआ जबकि उसमे फेंबल 
२००,००० टन सीमेंट का उपयोग किया । विभाजन के परश्चान 
भारत में इसके विपरोत ही परिस्थिति उत्पन्न हुई। भारत में विभा- 
जन के पश्चात्‌ सीमेंट का उत्पादन आवश्यकता से कम हा । 
अतः कुछ समय तक उसे पाकिस्तान से सीमेंट का आयात करना 
पड़ा | परन्तु धीरे-धीरे अब स्थिति में मुधार हो रहा हैं. [० 


विकास-वाजना 


देश में सीमेंट के बढ़ते हुये उपयोग को देखकर भारत सरकार 
ने १६४४ में उ्योग के प्रसार के लिये निश्चय क्रिया और उसके 
अनुसार ३७ योजनाएँ खीकृत कां || इनसे ३० लाख टन सीमेंट 
का उत्पादन बढ़ने की योजना थी। विभाजन के परचान इनमें से 
२६ योजनाएँ जिनसे २०“८ लाख टन उत्पादन की आशा ६ भारत 
के हिस्से में आई । इन योजनाओं की फिर से जोंच की जा रही है । 
६ ओर नई योजनाएँ बनाई गई हैं। इन सब के पूरी हो जाने पर 
देश में ४०"७० लाख टन सीमेंट बनाया जाने लगेगा। विभा 
के बाद रह वर्षो में ७६३०,००० टन अधिक सीमेंट बनाया गया | 
सौंराप्ट्र, ट्रावनकार ओर मद्राल में नये कारखाने खोल दिये 


+* 5५ 
गये हैं । 

#प्रो० सी० एन० वफील, इक्रानामिक कान्सीकॉसेज्ञ झाऊ इंडिया 
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सीमेंट के लिये भविष्य में माँग बढ़ने की पूर्ण आशा हैं। 
सिंचाई, सड़क और नदियों की बहुमुखी योजनाओं के कार्यान्वित 
करने के लिए करोड़ों टन सीमेंट की आवश्यकता होगी। देश में 
उद्योग-धंधों के विकास के लिये नये कारखानों और इमारतों का 
निर्माण होगा जिनके कारण सीमेंट का उपयोग बढ़ेगा | बरमा, 
मलाया ओर इंडोनेशिया में भी सीमेंट की आवश्यकता बढ़ेगी । 
द्वितीय महायुद्ध के कारण उन देशों की उत्पादन-शक्ति घट गई हैँ. 
ओर अब पुनर्निर्माण की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है। 
इन देशों की भारत से ही सीमेंट मेगाने में आसानी रहेगी | हमारे 
देश में भी अब धीरे-धीरे ग्रह निर्माण का कार्य जोर पकड़ता जा 
रहा है और सीमेंट का उपयोग व्यापक हो गया है. । कुछ नये किस्म 
के सीमेन्ट का भी इमारतों में उपयोग होने लगा है। उत्पादन 
बढ़ाने में अब अधिक कठिनाई नहीं होगी क्योंकि सीमेन्ट के कार- 
खाने की अनेक मशीनें अब्र भारत में ही वनाई जा सकती हैं. । 
विभाजन के कारण पाकिस्तान से जिप्सम प्राप्त करने में जो कठि 
नाइयाँ होती थीं वे भी अब प्राय: समाप्त हो गई हैं क्योंकि भारत 
में ही जिप्सम तलाश कर लिया गया हैं । 

सीमेन्ट के उद्योग के केन्द्रित होने की अपेक्षा वरिकेन्द्रित धोने 
की अधिक संभावना है। इसके दो कारण हँ : सीमेन्ट वैयार हो 
जाने के पश्चात उसे वाजार तक ले जाने में काफी व्यय हाता ६ | 
इसलिए बाजार के नजदीक ही सीमेन्ट के कारखाने खोलना अधिक 
लाभदायक रहता है। दूसरे सीमेन्ट बनाने में सबसे 'अधिक चुने 
का उपयोग होता हैं । एक टन सीमेन्ट बनाने के लिये १६ दन 
चूने की आवश्यकता होती हैँ । किसी दूर के स्थान से चूना कार- 
खाने तक लाना अधिक व्यय का कारण वन जाता है। श्रतः चने 
की खान के पास ही कारखाना खोलना अधिक लाभदायक रहता 
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है। परंतु चूना देश में किसी खास ज्षेत्र में नहीं पाया जाता | बह 
देश के प्राय: सभी भागों में पाया जाता हैँ। इसलिये कारन्याने 
चूने की खानों के समीप ही अधिक खोले जायेंगे। भविष्य में 
सीमेन्ट के कारखानों का स्थान निश्चित करते समय विभिन्न जेत्रों 
में सीमेन्ट की माँग ओर चूने की खानों के स्थान को ध्यान में 
रखना चाहिये [£ 


घलरऊष्ण : रा पैमनल ध्लानिंग ला हडिया जज अर 5 
४ डा० बालकृष्ण ; रीजनल प्लानिंग इन दड़िया', ए४ २१३ । 


कागज़ का उद्योग 


कागज्ञ वनाने का उद्योग भारत में सदसे पहले महमृद गज़नवी 
के समय में ९०वीं शतानक्ली में आरन्भ हुआ। कागज के लिये साफ 
ओर अच्छे पार्ती की बहुत आवश्यकता होती हैं । अतः उद्योग की 
शुरूआत सर्वेश्रथम काश्सीर में हुई । छुछ समय पश्चात्‌ स्वालकोट 
में भी छामज वताना आरम्भ हो गया। मुगल काल में तो प्राय: 
सारे देश में ही कागज वनाया ज्ञाता था। पेशवात्ओं के राज्य में 
इस उद्योग को विशेष श्रोत्साहन मिला | देश के प्रत्येक भाग में इसके 
छोटे-छोटे कारखाने चलते थे ओर हज़ारों की संख्या में मजदर इस 
उद्योग में लगे हुये थे । धामिक भावनाओं के कारण हिन्द्र इस उद्योग 
में काय नहीं करे थे । इसलिये अधिकांश में मुसलमानों के हो 


द्वाथ में यह उ्योग रहा 6। आज भी जहाँ द्वाथ के कागज का उद्योग 
जीबित हैं, जैसे जयपुर, हंदरावाद ओर बंगाल, वहाँ पर मुसलमान 
ही इस उद्योग में लगे हये है ॥# 

वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में जब कभी कागज की कमी 


पड़ती थी तो चीन से उसका आयात किया जाता था । परन्तु भार 
मन्त्री सर चाल्से चुद के समय में यह आदेश जारी किया गया कि 
सरकारी कास के लिये सारा कागज केवल मिटेन से ही मंगाया जाय 
त्रिद्रेन में उत्पादन क्रियाओं का यन्त्रीकरण वड़ी तेजी के साथ हा रहा 
था। कासज्ञ भी मशीनों से चनाया जाने लगा। भारत में त्रिटिश 
सरकार ने मश्ञीन से बने हुये अंग्रेजी कागज्ञ को प्रोत्ताइन दिया 
आर धीरे-बीरे सारे देश में -त्रिटिश शासन की नीति के कारण हाथ 
से कागज बनाने छा उद्योग नप्ठ होता चला गया। छकागऊा लोगा 
* को विवश होकर अपना घंधा छोड़ना पड़ा । 


मील ॥ 2 दि ० बल  , भाग ज्ञः- के संख्या 
रियो आफ दी सी पी० इन्डस्ट्रायल :मरी--भाग १, संख्य 
पृष्ठ इ ६: 
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आधुनिक पद्धति के अनुसार मशीन से कागज वनाने के उद्योग 


को आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर विलियम करे को है. जिन्होंने सबसे 
पहले हुगली नदी के क्रिनारे सीरामपुर में कागज बनाने का कार- 
खाना स्थापित किया । परन्तु सन्नठित उद्योग का वालविक आरंभ 
१८७० में रॉयल पेपर मिल्स, बेली में स्थापित होने से माना जाता 
है। १८८२ में टीटागढ़ पेपर मिलस की स्थापना हुई जिसके 
अन्तर्गत १६०३ में इन्पीरियल पेपर'मिल का विलयन हों गया। 
१८६२ के लगभग ३० वर्ष पश्चात्‌ तक हुगली नदी के किनारे कोई 
अन्य मिल नहीं खोली गई। १६२२ में नेहाटी नामक स्थान पर 
बॉस से कागज बनाने के लिए इन्डियन पेपर पल्प कंपनी नई रीति 
से कागज वनाने ल्गी। देश के उत्तरी भाग में कागज़ बनाने का 
सबसे पुराना कारखाना अपर इंडिया पेपर मिल, लखनऊ: में १८७६ 
में खोला गया । १८८७ में पूना में डेकन पेपर मिल्स कंपनी न्थापित 
हुई । रानीगंज में वल्भाल पेपर मिल्स कम्पनी १८६१ में खोली गई । 
सहारनपुर के समीप स्टार पेपर मिल्स स्थापित की गई। इसके 
पश्चात, वम्बई, आसाम, मद्रास, हेदराबाद, ट्राचनकोर, मेसूर में भी 
कारखाने खोले गये । 
उद्योग का विकास 

' भारत जैसे देश में जहाँ की जनता ६० प्रतिशत अशिक्षित *, 
कागज का सामाजिक जीवन में इतना अधिक महत्व नहों है। फिर 
भी यहाँ उद्योग की प्रगति काफी सनन्‍्तोपज्ञनक है। बग्माल प्रान्त 
कागज उद्योग का मुख्य चेत्र है । इस प्रान्त में देश फे छल कायल 
के उत्पादन का ४० प्रतिशत भाग बनाया जाता है। देश फी सबसे 
बड़ी दो मिलें टीटागढ़ पेपर मिल्‍स ओर बद्गञाल पेंपर मिल्स इसी 
प्रान्त में स्थित हैं। सारे भारत में कागज उद्योग में लगे हुए १६ 
हज़ार मजदूरों में से लगभग ७ हजार मजदूर बग्माल के कारसाडं 


२०६ भारत का ओयोगीकरण 


में हैं। दस-बारह वर्ष पूर्व बड्माल के कारखानों में सवाई घास का ही 
अधिक उपयोग होता था और वह भी यू०»पी० और नेपाल के ४०० 
से ६०० मील दूर स्थित जंगलों से मेंगानी पड़ती थी । परन्तु इस 
कठिनाई के साथ-साथ बच्चाल की मिलों को कुछ अनुकूल परिस्थि- 
तियाँ भी उपलब्ध है | कोयले की खानें कागज़ों की मिलों के समीप 
हैं और कलकत्ता जहों कागत का सबसे बड़ा बाज़ार है इनके 
समीप हैं। सवाई घास बहुत घटिया दर्जे का पदार्थ हैं। बॉस से 
वनाया कागज वहुत अधिक मज़बूत होता हैँ ऑर उसकी माँग भी 
ज्यादा हैं । इसलिये कुछ वर्षा से चड्ल की मिलों में भी बॉस का 
डपयोग होने लगा हैं । बद्धाल के कारखानों में सन्‍्वलपुर, वरपहद्ाड़ 
अडुल, पुरी, गंगम, पालामऊ इत्यादि से वॉस आते हैं। बद्धाल का 
बॉस घटिया दर्जे का होता हैँ परन्तु सत्ता होने के कारण उसका 
भी उपयोग होने लगा है| वद्धाल में बॉस के जड़लों का सीमित 
ेन्न हैं और इसलिये यदि वृक्षारोपण का कार्य जारी नहीं रखा गया 
तो डर है कि कुछ ही समय में वच्चाल के जड्गल समाप्र ही जावेंगे ४ 
सवाई घास के स्थान पर धाँस का अधिक उपयोग होने के कारण 
बड़ााल की मिलों का विहार ओर उड़ीसा से बॉस मेंगाने से काम 
चलता है। परंतु फिर भी कच्चे माल की पूर्ति की दृष्टि से वल्ञाल की 
मिलें अनुकूल क्षेत्र में स्थित नहीं मानी जा सकतीं। केवल कोयले 
की खानों और कागज के बड़े बाजार की समीपता के कारण हा 
बड़गल की मिलों की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण बन पाई है ।॥| 
उत्तर प्रदेश कागज के उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है| इस 
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रिपोर्ट आफ दी वरिफ दोडई आन पेपर एन्ड पेपर पल्प इंडस्ट्रीज 


घ)। 


लोकेशन 


| लोकेशन आऊ इंडस्ट्रीज इन इंडिया (केत्रीय सरकार), ५४ ५१॥। 


यथा 


कागज़ का उ्योग र्‌८5 


ऊ 


प्रान्व में लखनऊ में अपर इंडिया क्ूपर पेपर मिल्स और सहारनपुर 
में स्टार पेपर मिल्स बड़े कारखाने हैं। लखनऊ का कारखाना 
अधिकांश में घास का ही उपयोग करता ह जो कि पूर्वी जिलों से 
प्राप्त हो जाती हैं। सहारनपुर का कारखाना भी निकट के ज्षेत्रों से 
'ही घास मेँगा लेना है। १६३७-३८ में इस कारखाने ने पश्चिमी 
क्षेत्र की घास का पूरा ठेका ले लिया था । 

विहार प्रान्त के डालमियानगर में रोहतास इंडस्ट्रीज का देश 
के कारखानों में तीसरा स्थान है। इसमें लगभग १५०० मजदूर काम 
करते हैं। उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में व्ृजराजनगर नामक स्थान 
पर ओरियन्ट पेपर मिल्स बॉस के जद्भलों के बीच ही स्थित हैं भर 
यहाँ से रामपुर की कोयले की खानें भी नजदीक हैँ) कागज के 
श्रन्य कारखाने वम्पई, मेसूर, ट्रावनक्रोर ओर हँद्राबाद में स्थित 
हैं। कुद्ध वर्ष हुये एक जाँच के अनुसार इस उद्योग में ६७ करोड़ 
रुपये की पजी लगी हुई थी। १६४० में सारे देश में कागज के 
कारखानों की संख्या १६ थी ५ 


उद्योग को संरक्षण 

मशीन द्वारा वने हुए कागज़ का उपयोग भारत में सबसे पहले 
विदेशी कागज के आयात से ही हुआ था। इसलिये देश के कार- 
खानों को आरम्भ से ही विदेशी कागज के आयात का मुकाविला 
करना पड़ा है। प्रथम महायद्ध के परचान्‌ तो यह प्रतिस्पर्धा और 
अधिक तीत्र हो गई थी। उद्योग का विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण 
करने की आवश्यकता पड़ी। १६२४ में टेरिफवोड ने लिखाई 
ओर छपाई के कागज की कुछ किस्मों पर एक्र आना प्रति पड 


# प्रो० सी० एन० वकील, “दइानामिक झान्तीरन्तेश छाप 
डिवायडिड इन्डिया,” पृष्ठ २०७। 


म्व्८ भारत का ओऔद्योगीकरण 


आयात कर लगाने की सिफारिश की। १६२४ में वैम्वू पेपर 

इंडस्ट्रीज ( प्रोटेक्शन) एक्ट के अंतर्गत सात वर्ष के लिये यह 
आयात कर लगाया गया जिससे उद्योग का विकास हो सका। 
4६३६२ में पुनः इस कर को ३१ मा्चे १६३६ तक चालू रखने का 
निणेय किया गया। १६३२ के एक्ट के अनुसार ४५ रुपये प्रति 
टन कागज़ की लुगदी (पल्प) के आयात पर कर लगाया गया ताकि 
भारत में वास से लुगदी तैयार करने के उद्योग को प्रोत्साहन मिल 
सक्रे । १६३७-३८ में पुनः संरक्षण को माचे १६३६ तक चालू 
रखने का निर्णय किया गया परंतु इस बार भी आयात कर में 
कमी कर दी गई । ओसतन प्रतिवर्ष लगभग ६ करोड़ रुपये का 


कागज बनाया जाता हैं। प्रतिवर्म ७ से 5६ लाख टन कागज 
बनाया जाता है। प्रान्तों के अनुसार कारखानों का बितरण इस 
अकार है : ४ 

प्रदेश का नाम कारखानों की संख्या 

पश्चिमी बंगाल 4 

वम्बई ््‌ 

उत्तर प्रदेश २ 

उड़ीसा ५ 

विहार १ 

पूर्वी पंजाब २ 

हंदरावाद २ 

मेसर १ 

ट्राचनकोर २ 

मद्रास ली 

१६ 





ट। डे नह 
# “सेन्सस आफ मेन्यूफेक्चरस”। 


कागज का उद्योग २५६ 
परन्तु इन कास्खानों में उनकी पृणण उत्पादन शक्ति के अनुसार 
माल नेयार नहीं किया जाता हे। नीचे के ओंकड़ों से पता चलता 
हैं कि कारखानों की उत्पादन चमता ( इन्स्दाल्ड कैपेसिदी ) में तो 
गत वर्षा में वृद्धि हुईं है परन्तु उसके अनुसार उत्पादन की मात्रा 

उन्नति नहीं दो पाई हैं 
>> ० 
कागन के कारखाना का उत्तादन क्षमता 
ओर वास्तविक्य उत्पादन 
बर्ष उत्पादन क्षमता वास्तविक उत्मादन 


( 322० देन ) 


१६४६ ६ 2१०६ 
१६४७ १२० ६३ 
१६४८ १२० ध्प 
१६०६ १३५ 4०३ 


द्वितीय महायुद्ध ओर विभाजन के प्रभाव 


द्वितीय महायद्ध के सबम में उद्योग ने काफी उन्नति की। 


१६३८ में कागज़ के कारखानों की संख्या २० थीं; १६४४ में बा 

बढ़कर २६ हो गई। इसी प्रकार उत्पादन ४६५०० टन से बदकर 
₹ न 

०००० टन हों गया। काई चोड़े के उत्पादन में भी लगभग 


६ 
तिगुनी वृद्धि हुई है | इस प्रगति का मुख्य छारण युद्धकालीन परि- 
स्थिति थी । सामुद्रिक यातायात की कठिनाइयों के कारण बाइर से 
आयात बन्द्र हों चुका था। सरकारी ओर गेरसरवारी पार्मोंके 
लिए कागज की मांग लगातार बढती जा रही थी। फागन थी 
कीमतों में जोर कागज के उ्योग में लाभ काफी ऊँचा हो गया था। 
धख्यत: कारखाने पूरी शक्ति के साथ कागज का उत्पादन कर रहे थे । 
श्र 


म्श्८ भारत का आद्योगीकरण 


'फिर भी आज़ देश में कागज की कमी हैँ। विशेषकर शिक्षण 
संस्थाओं को अधिक कठिनाई उठानी पड़ती हैं । कायज के वितरण 
ओर मृल्य पर सरकार ने युद्ध ओर युद्धोत्तर काल में अनेक प्रकार 
के नियंत्रण ओर प्रतित्रंव लगाये परन्तु उनसे स्थिति में क्रिसी प्रकार 
का विशेष सुधार नहीं हो पाया है । आज भी भारत को कुछ विशेष 
प्रकार के कागजों के लिये विदेशों पर निभर रहना पड़तां है जैसे 
लिथों ओर पोस्टर के कागज, रदी कागज ओर समाचासत्रों 
का कागज | 

विभाजन के समय यद्यपि पाकिस्तानी क्षेत्र में कोई कागज का 
कारखाना नहीं था, परन्तु भारत स्थित कारखानों को पाकिस्तान 
के प्रांतों से कागज के लिए कच्चा माल मेँगाना पड़ता था। 
पश्चिसी पाकिस्तान से भारत के कारखानों को नमक, चुना, चिथड़े 
इत्यादि भी मेंगाने पड़ते थे | पश्चिमों बंगाल की मिलें पूर्वी बंगाल 
से प्रतिवर्ष आसतन ४०,००० टन बाँस सँगाती थों । विभाजन होने 
से पश्चिमी बंगाल में पूर्वी बंगाल से बोस आना बन्द्र हो गया। 
पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल से बॉस के निकास पर कर लगा दिया 
आर पाकिस्तानी रेल कंपनियों ने सुविधा देना बन्द्र कर दिया । 
विभाजन से पूर्व बंगाल के जिन कारखानों को नजदीक के क्षेत्रों से 
दी बॉस प्राप्त हो जाता था उन्हें अब दूर-दूर से वास मेगाना पढ़ता 
हू जस मद्रास, उड़ीसा और मध्यप्रदेश से। इस परिवर्तन स पश्चिसा 
बंगाल की मिलों में उत्पादन व्यय वद॒गया है. और विभाजन के 
पूर्व को अनुकूल स्थिति अच समाप्त हो गई है । विभाजन से उत्पन्न 
अमुविधाओं को छुछ विशेप उपायों के द्वारा द्वी हटाबा जा सकता 
है। बाँस के जंगलों के विकास और संरक्षण ओर बोंसों के वितरण 
के सम्बन्ध में एक ऐसी दीर्धक्ालीन नीति निश्चित करने की आवब- 
श्यकता है जिसके अन्तर्गत कागज के कारखानों की बॉस की माँस 


कागज़ का उद्योग २१२ 


लगातार पूरी की जा सक्रे; ओर जंगल जल्‍दी ही समाप्त न हो जायें। 
वास के यातायात पर रेल कंपनियों को कुछ रियायत देनी चाहिये 
जिससे विभाजन से उत्पन्न कठिनाइयों का प्रभाव कुछ कम हो 
सके । इसी प्रकार वन विभाग को जंगल के ठेके देते समय पश्चिमी 
बंगाल के कारखानों को विशेष सुविधा देनी चाहिये ।४ 


उद्योग का विकास 


भारत में कागज के उद्योग के विकास ओर प्रसार के लिये 
उज्ज्बल अवसर हैं। ज्यों-ज्यों देश में शिक्षा प्रसार का कार्य जोर 
पकड्ठता जायगा त्पों-त्यों कागज की मांग बढ़ती जायगी | पंचवर्षीय 
योजना के अंतर्गत निश्चित रूप से देश के आर्थिक शरीर सामाजिक 
जीवन का विकास होगा । कागज का उपयोग सांस्कृतिक प्रगति का 
द्योतक होता हैं । इस समय अमरीका में प्रति मनुष्य प्रतिवर्ष २०८ 
पोंड कागज इंपयोग में आता है जबकि भारत में केबल १-२ पीड 
प्रति व्यक्ति उपयोग होता दे । हमारे सांस्कृतिक विकास के साथ 
इस उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, ओर कागज की माँग बढ़ेगी । 
भारत सरकार द्वारा स्थापित कागज समिति ने उ्योंग के सम्बन्ध में 
निम्न विकास योजना सुभाई दे :--यं 


& प्रो० बछ्ील : “इ्रानामिक झान्सीयेन्देज् प्राफ दियाद/द़ 
श्डिया, पृष्ठ ८०८ | 
ते सन्यूष बचरिंग हन्टस्ट्रीज़ (एन » पानण्सा रिएंा:)-+-+ ४7 ४2:06 
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ल्‍्रप 


भविष्य में उद्योग के विकास के साथ साथ उद्योग की वर्तमान 
ब्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता हैं। इस समय कारसखानों में लगे 
हुये कन्न पुरजे पुराने ढद्ढ के हैं और काफी वि्त चुऊ हैं । पुराने कार- 
खानों के कल पुर्जो का सुधार या परिवर्तेत करते समय उनमें नवीन 
रीति के कल पुरजे लगाने चादिये ताकि कला-कीशन की हृष्टि से यह 
उद्योग अन्य देशों के उद्योग के साथ चल सकें इस समय देश में 
कागज बनाने वाले ओर कागज की छुगदो ( पल्‍्प ) बनाने वाले 
कारखानों की संख्या में सानय नहों है । अनेक कारखाने अलाभ- 
कारी पैमाने के है | कायज उद्योग समिति ने ८००० इन प्रतिवर्ष 
कागज्ञ बनाने वाले कारखानों को ही लाभकारी माना है । इस 
कसोंटी के अनुसार देश के लगभग आधे कारखाने अलाभकारी 
पिद्ध होते हैं । अ्रत: समिति ने सिफारिश की है क्रि इससे ऋम 
उत्पादन करने वाले कारखानों का प्रसार करना चाहिये ओर उनमें 
उत्तादन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। लक्षित उत्पादन बूद्धि सें 
से लगभग ४०-४०,००० टन कागज पुराने कारखानों द्वारा और 
तेयार होना चाहिये। परंतु वह्ठाल के कारखाने इस समय जिस 
प्रकार का कागज बना रहें हैं, उन्हें इसी प्रकार का और फायन 
बनाने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जाय। बद्गनाल में कोई नया 
फारखाना भी नहीं खोला जाय। विभिन्न प्रान्तों में नये कारखाने 
खोलने के बारे में समिति ने प्रान्तवार निम्न योजना फे लिये 
पिफाोरिश की है--& 


#रिपोन झ्राफ पेनल ध्यान पेपर एटड पल्य £ई 
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कागज के कारखानों के नये स्थान 
कागज का प्रकार सुमाये हुये ज्ञेत्र 
छापने और लिखने का कागज मद्रास, वस्तई, आसाम, पंजाब, 
मध्यप्रदेश, विहार, रीवबां, 
उड़ीसा, उत्तरप्रद्देश 


अखबारी कागन श्मीर, टेहरी गढ़वाल, पंजाब 
बोडई ओर तख्ता वम्बई, बन्नाल, मद्रास, मध्य- 


प्रदेश, उड़ीसा, पश्चाच, उत्तर- 

प्रदेश, हेदराबाद 
कांयन् उ्ययोग समिति के उक्त सुकाव से यह रपष्ट हैं कि भविष्य 
में उद्योग को केवल वड्ाल में ही केन्द्रित न कर अन्य प्ान्तों में 
भी विक्रेन्द्रित किया ज्ञाना चाहिये। गत २० वर्षों में उद्योग का 
जो प्रसार हुआ हैं और उसे जिन कठिनाइय्रों का सामना करना 
पड़ा हैं उनसे भी यह सिद्ध होता है कि भविष्य में कच्चे माल ओर 
विज्ञली की निकटता का ही उद्योग के स्थानीकरण पर सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ेगा । जो कारखाने घास ओर बाँस का उपयोग अधिक 
करेंगे वे जड़लों के निकट वाले ज्षेत्रों में ही स्थापित होंगे। इस्ती 
प्रकार विद्यत केन्द्र की निकटता भी नये कारखानों को आकर्षित 
करेगी। वज्ञाल की मिलें कोयले की खानों के नजदीक है. परन्तु 
उन्हें बॉस और घास बहुत दर से मेँगाने पड़ते है। दूसरी ओर 
ट्रावनकोर ओर मद्रास में कारखाने जद्गलों के समीप हैं परन्तु वहां 
से कोयले की खानें चहत दर पड़ती है । इन ज्षेत्रां में कारखाने तभा 
पूरा और सस्ता उत्पादन कर सकते हैं जबकि यहाँ जल विद्युत | 
समन का कार्य विकसित कर दिया जाय | १६३१ में दरिफ बाइ न 
लिखा था कि तिनेविली जिले में कागत का कारखाना स्थापित 
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करने की अत्यन्त अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्त हो। सकती हैं, यदि 
इस ज्षेत्र में जलविद्यत योजना कार्यान्धित कर दी जाय # शाज्ा 
मुन्दरी के “कनांटक पेपर मिल्स” के सामने भी यही समस्या ः 

क्योंकि इसे भी बहुत दूर से कोयला मँगाना पड़ता है। इससे यह 
र्पष्ठ हैं कि बॉस का उपयोग करने वाले कारखानों का विकास उस 
क्ैत्र के विद्यत विक्रास पर निर्भर करता है| इन कास्खानों को 
विजली जितनी सरलता ओर सस्ती दर पर मिल सकेगी उत्तनी ही 

जल्दी इनका विक्रास संभव हो सकेगा । अधिकांश में घास का 
उपयोग करने वाले कारखानों का भविष्य अधिक उज्ज्वल नहीं *ै । 
घास अब असीमित मात्रा में प्राप्त नहीं की जा सकती। घास से 
बना हुआ कागज्ञ अधिक टिकाऊ भी नहीं होता । उसकी मोंग भी 
बाज़ार में कम ही है। इसलिये भविष्य में इस प्रकार के कारणानों 
को अधिक प्रोत्साहन नहां देना चाहिये। देश में कुछ ऐसे भी कार- 
खाने हैं. जिनमें चिथड़े या रद्दी कागज से कागज बनाया जाता ई 

इस प्रकार के कारखाने र्वभावत: बड़े शहरों के समीप दी स्थापित 
किए ज्ञा सकते हैं क्योंकि इनके लिये करचा माल शहरों में ही मिल 
सकता हैँ | साथ ही चिथड़े और रही कागज एकत्रित करने का 
व्यवसाय बहुत से आदमियों की रोज्जी दे सकता ई | इस प्रकार पे 
कारखानों को शहर के नजदीक सित होने के कारण फागन के 


रिपोर्ट आफ टेरिफ ओड श्रान पेतर एन्ड पल इंटस्ट्रीड (१६३१) 
पृष्ठ ४१ | 5 
पं डा० लोकनाथन्‌ : “इंडस्ट्रियल श्रागनाइजेशन इन इंडिया”, 
पृष्ठ ७७ | 
$ “लोकेशन आफ इंडस्ट्रीज, इन इंडिया” ( बेद्ीप सरकार था 
ञ हु 


प्रकाशन ), २; “रिपोट आफ दी देरिफ ओेड” (१६३२), ए४ ४४। 


कर] 


२१ भारत का आद्योगाकरण 
बाजार के निक्रट स्थित होने की सुविधा भी मिल सकेंगी। अत: 
इन कारखानों को विकेन्द्रीकरण का अधिक अवसर है। विशेषज्ञों 
की राय में कायत का उद्योग विकेन्द्रित होना भी चाहिये। कागज 
की लुगदी यदि अह्ुलों के समीय वाले क्षेत्रों में तेयार की जाब आर 
कागज बनाने के अन्य कार्य कागज के बाजार के समीप के स्थानों में 
किये जायें जहाँ विद्यत या कोयले की सुविधा उपलब्ध होतो 
विक्रेन्द्रीकरण बड़ी सरलता से क्रिया जा सकता है | 

कागज के उद्योग के विकास में अरब तक एक बड़ी कमी यह रही 
हू क्रि भारत में अखबारी कागज नहीं बनाया जाता | हमारी अख- 
बारी कागज की आवश्यकता विद्रेशी कागज से पूरी होती है | लग- 
भग ३० हजार टन अखवारी कागज बाहर से मेँगाना होता है आर 
इस पर ओंसतन प्रतिवर्य लगभग ३ करोड़ रुपग्रे का विदेशों विनि- 
समय करना पड़ता हैं || कागज्ञ उद्योग समिति ने उद्योग के इस पन्ष 
का विकास करने पर सबसे अधिक जोर दिया हैं। काश्मीर, पंजाब 
आर टिहरी गढ़वाल में मुलायम किस्म की लकड़ियों मिलत्ती दें 
जिनसे इस प्रकार का कागज बनाया जा सकता है । पहाड़ों से 
मैदानी स्थान तक इन लकड्ठियों को लाने का मबंव करने की समस्या 
है, जो बातायात के विकास से ही सुलम्म सकती हूं । समिति ने तो 
यहाँ तक लिखा हैं कि यदि वेयक्तिक पजी इस उद्योग का विक्रास 
करने के लिए तैयार न हों तो खयं सरकार को अखबारी कागज 
बनाने का उद्योग आरंभ कर देना चाहिबये। मध्यप्रदेश में चाँदनी 
नामक स्थान पर अखबारी कागज का “नेपा मिल्स? नाम 








# डा० बालकृप्ण, “राजनल प्लानिंग इन इन्डिया?, प्रृन्‍्० २१४ | 
पृप्रो० बक्कील : “इकालामिक कान्सीइवेन्सेज आफ डिवाइडेड इंडिया”, 


पृष्ठ ३०७ । 
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का कारखाना स्थापित किया ज्ञा रहा है। इसके समीप ही दोस 
ओर सवाई घास बहुत अधिक माता में उपलब्ध है। प्रांतीय सर- 
कार ने अब इस कारखाने को हस्तान्तरित कर लिया है। इसमें 
लगभग ४७२ लाख रुपये की पेनी लगी दे और १६४ लाख रपये 
ऋण के रूप में दिये जा चके हैं। लगभग १६७ लाख रुपये की 
ओर आवश्यकता होंगी | कारखाना तैयार ही वाने पर इसमें प्रति- 
दिन करीब १०० दन अखबारी कागज तेयार होगा। इस उत्पा 

से देश का एक तिहाई सॉँग परी ही सकेगी |# 


चमड़े का उद्योग 

देश को आंद्योगिक व्यवस्था में चमड़े के उद्योग का महत्वपर्णो 
स्थान हैं | युद्ध और शांति दोनों ही अवस्थाओं में चमड़े की बनी 
हुई चीज़ों की आवश्यकता होती हैं। कुछ देशों में हस उद्योग को 
मृत उद्योग तक माना जाता हैं ।& चमड़े पर चुन्नी लगाने के: 
संत्रंध में स्थायित एक जाँच समिति ( १६३० ) ने इस उद्योग के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण आँकड़े प्रकाशित किये थे जिनके अनुसार 
१६३० में इस उद्योग में लगभग ५० करोड़ रुपये की पेनी लगी 
हुई थी । लाखों की संख्या में इसके द्वारा रोजगार मिलता ६ आर 
करोड़ों हरितननों की आर्थिक स्थिति इस उद्योग पर निर्भर करती 
॥ संसार के समस्त पशुओं की एक तिहाई संख्या भारत में है । 
प्राचीन काल से ही भारत में चमड़े का उत्मादन होता रहा है. और 
आज़ भी संसार में सबसे अधिक कच्चा चमड़ा भारत में ही होता 
है प्रतिवर्म लगभग २१० लाख गाय के चमढ़े, ४४ लाख भेस के 

चमड़े ओर २४० लाख बकरी के चमड़े का उत्पादन होता हैं । 
करूचे चसड़े में मुख्य गात्र और भेंस का चमड़ा है । भेंस का 
चमड़ा अधिक मोटा और मजबूत होता हैं । इसलिये इसका मुख्य 
उपयोग जते का तला बनाने में होता है | साथ का चसड़ा अधिक 
मुलायम होने के कारण उसका उपयोग जूते का ऊपरी भाग वनान 
था चमड़े का अन्य सामान बनाने में होता 6ै। बकरा आर भईढे 
के चमड़े का उपयोग ज्यादातर चमड़े के भले, दस्ताने, संटकेस 
इत्यादि बनाने में होता है । अन्य पशुओं के चमड़े--घोड़ा, सुअर, 
जद्ली पशु--भी तैयार किये जाते हैं, परन्तु अधिक मात्रा में नहीं। 
सबसे अधिक भेंस, गाय, भेड् और वकरी का चमड़ा हो वयार 
किया जाता हैं | हमारे देश के कच्चे चमड़े के उत्पादन में एक 
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विशेषता है । लगभग तीन चौथाई कच्चा चमड़ा मृत पशुओं से 
ही निकाला जाता है न कि कटे हुये पशुओं से | इसलिए घिस बई 
श के किसी भाग में अकाल पड़ता है. तो अधिक पशु मरने के 
कारण कच्चा चमड़ा अधिक होता ६ ओर कृषि परिस्थिति शच्छी 
होने पर चमड़े का उत्पादन कम हो जाता हैं |# भारतीय चमड़ा 
उच्च श्रेणी का नहीं होता | उद्योग असद्गभटित है और चमद़ा निका- 
लने और उसे जमा करके रखने के तरीके दोपपूर्ण हैं। कद्मा चमट्रा 
साफ करने ओर कमाने की रीतियोँ अवैज्ञानिक हैं। चमट्टा 
निकालते समय उसमें सुराख कर दिये जाते हैं, उसकी सतह बरात्रर 
नहीं की जाती है. और उसे चौकोर आकार में नहीं काटा जाता ८ । 
देश में गाय भस के चमड़े का केंचल 54 प्रतिशत भाग दी काम 
में लिया जाता है ओर इसी प्रकार भड़, बकरी के चसड़े का फेच 
४४ प्रतिशत भाग देश में रहता है | बाकी का सारा चमद़ा विदेश 
को निर्यात कर दिया जाता है । हितीय महायुद्ध के पर्व १६६६ ६ 
चमड़े के निर्यात पर निन्‍न आओँकड़े प्रकाश घालेते ६-7 
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देश में उपलब्ध कुल चमड़ा भारत में कमाया नेशव रिया एप्प 
(श्रायात मिलाकर ) स्श्ा चमटा कया चमरा 
(लाख) (लाब) (लग) 
मेंस का चलमड़ा-- ६२ पूएूपघ ६०४ 
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भारत का ओद्योगीकरण 


उद्योग का विकास 


भारत में चमड़े का उद्योग प्राचोन काल से होता है । प्राचीन 
प्थों में उसका उल्ज्ेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था ओर अग्प्रश्यता 
के कारण उसे अधिकतर जाति विशेष के व्यक्ति करते हैं, परन्तु 
फिर भी वह व्यापक व्यचसाच हैं | चमार या खटिक ग्रामीण शअर्थ- 
व्यचस्था के आवश्यक अद्ज है। जिस प्रकार पशु पालन कृपि का 
सहायक व्यवसाय हैं उसी प्रकार कृपक और चमार एक दसरे के 
पृरक् है | छर्षि-का्य मे अनक प्रकार के चमड़े के सामान का आनब- 
ध्यकता होती है | ग्रामीण जनता की जते ओर चप्पल की आवरश्य- 
कता को पूर्ति आज भी बड़े-बड़े कारखाने नहीं, गोव का चमार या , 
मोर्ची ही करता हैं। प्राचीन काल से ही भारत में चमड़े की सैनिक 
सामग्री बनती रही हैं| हिन्द्र ओर मुसलमान वादशाहों के समय 
बड़े रिसालों का सामान देश में ही चनता था। स्थानिक पशुओं की 
खालें स्थानिक चस्तुओं की सहायता से कमा ली जह्वाती थीं। परंतु 
कमाने की आधुनिक रीति के आरन्भ होने से देशी कमाई और 
रद़्ाई के उद्योग को धक्का पहुँचा है | 
ब्रिटिश शासन काल में घुड़सबार फोजों का सामान तैयार 
करने के लिये सबसे पहले योरोपियन रीति का आरन्भ किया गया । 
१८६० में कानपुर में गवनमेन्ट हारसैस एन्द्र सैडलरी फेंकटरी 
स्थापित की गई। कुछ हो समय पश्चान्‌ चहों पर मेससे क्रूपर 
एलन ने फोंजी जते आर अन्य सामान बनाने के लिये कारखाना 
खोला जिसे सरकार ने वहुत आधिक सहायता दी । बंबई में श्री 
परिभाई ने चैस्टने इंडिया आर्मी एन्ड इक्विपमेंट फैस्टरी स्थापित 
की । अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमानों पर चसड़े के आधुनिक कार- 
खाने खोले गये । कानपुर ओर वम्बई के कारखानों को छोड़ चहुत 
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समय तक चमड़े की कमाई ओर रंगाई में मशीन का उपयोग नहीं 
होता था। मद्रास के कारखानों में आधा रंगा आर कमाया हत्मा 
चमड़ा तैयार किया जाता था जिसका अधिकांश भाग निर्यात का 
दिया जाता था। १६१४-१८ में प्रथम महावद्ध के कारण भारत 
के चमड़े के उद्योग में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ | सैनिक सामग्री 
तयार करवाने वाले बोडे ने ऐेसे चमड़े के उत्मादन को प्रोत्साहन 
दिया जो सैनिक आवश्यकता की पृति कर सकता था। मद्रास शरीर 
चंबई के कारखानों में “ईस्ट इंडिया टेन्ड किप? एक विरोप प्रकार 
का चमड़ा अधिक तेयार किया जाने लगा। इसे फोज्ी ज॒ने के 
ऊपरी भाग के काम में लाया जाता था। युद्धफाल में सरकार ने 
उद्योग पर पूरा अधिकार कर लिया था और उत्पादन सीधे सम्िटेन 
को भेज दिया जाता था| अन्य सारे कारखाने भी सैनिक सामग्री 
के उत्पादन में लगे हुये थ | युद्धकालीन वातावरण ओर सरकारी 
प्रोत्साहन के कारण देश में जतों का उत्पादन लड़ाई के समय २० 
गुना बढ़ गया था। उलादन दृद्धि के साथ-साथ चमड़े की सफाई 
कटाई, कमाई, रहाई ओर संरक्षण की क्रियाओं में सी बुत अधिक 
. विक्रास हुआ । अनेक कारखानों में नवीन पद्धति के द्वाराये 
क्रियाएँ की जाने लगीं | 
उद्योग को संरक्षण 

१६१६ में भारत सरकार ने उद्योग को संरक्षग्ग 
से चमड़े के निर्यात पर १४ प्रतिशत कर लगाया। परन्तु जो 
ब्रिटिश साम्राज्य वाले देशों को जाता था ओर बहा लिस 
कर संगाई होती थी, उस पर १५ प्रतिशन छटीदी मिल का 
इस कटोती का उ्टेश्य भारतीय चनड़े के नियत की जे 
करके साम्राज्य वाले देशों की ओर ददाना था। परन्तु सरशर 
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अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुईं । कटोती के कारण न तो भारतीय 
को ही संरक्षण मिल पाया ओर न साम्राज्यशाही देशों में ही 
भारतीय चमड़े का नियांत बढ़ा | राजस्व कमीशन ने इस नीति की 
क्रठु आलोचना की ओर बताया कि संरक्षण के लिय्रे निर्यात की 
अपेक्षा आयात कर लगाना अधिक आवश्यक था। १६२३ में 
सरकार ने निर्यात कर घटा कर ४ प्रतिशत कर दिया ओर १० प्रति- 
शत कटोती विलकुज्ञ बंद कर दी। ४ प्रतिशत निर्यात कर केबल 
शाज़कोय आय को दृष्टि से ही रखा गया | कर जोंच समिति ने भी 
वहुमत से राजत्व कमीशन की राय का अनुमोदन किया परन्तु 
£ प्रतिशत निर्यात कर कायम रखने की सिफारिश की। १६३९ 
आ्रौर १६३४ में निर्यात को प्रोत्साइन देने के लिये क्रमशः गाय-मेंस 
के चमड़े ओर भेड़ बकरी के चमड़े पर से निर्यात कर समाप्त कर 
दिया गया । चमड़े के उद्योग को संक्षरण देने का प्रश्व विचारणीय 
है क्योंकि अब तक भारत अधिकांश में कच्चे चमड़े का ही निर्यात 
करता रहा हैं। उद्योग की व्यापकता, उसमें लगी हुई पूंजी ओर 
उसमें लगे हुए व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उद्योग 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ओद्योगिक व्यवस्था में उसका विशिष्ट 
स्थान है.। चमड़े का निर्यात एक ओर डालर का ख्रोत है तो दूसरी 
ओर उसका प्रभाव ग्रामीण आशिक जीवन पर पड़ता हूं। अत 
शासन को समस्त उद्योग की जाँच करके संरक्षण का निणय करना 
चाहिये | 
कुछ विशेषज्ञों का मत हैँ कि भारत से चमड़े का निर्यात 
बिलकुल बंद कर देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त चमड़ा 
विशेषज्ञ समिति ने राय दी है. कि देश में उद्योग का विकास दाने 
पर समस्त कचा माल देश में ही खप जायगा। चमड़े करा कच्चे रूप 
में निर्यात करना अलाभकारी है। अतः गाय, भैंस आर भड़ के 
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चमड़े का नियत विलकुज्ञ रोक देना चाहिये तथा बकरी का चमड़ा 
केंचल ३० प्रतिशत ही बाहर भेजा ज्ञाना चाहिये।८ निर्यात 
पर प्रतिवंत लगाना जरा जटिल समस्या है। केवल निर्यात रोक देने 
से ही कच्चे माल का देश में ही आद्योगिक उपयोग द्वोने लगेगा, 
यह सन्दिग्ध हैं| अभी देश में उत्पादन का केबल 5 भाग ही काम 
में लाया जाता है । बाकी को वाहर भेज्ञ दिया जाता है। निर्यात 
रोकने पर सारा कब्चा माल देश में ही रुक जायगा ओर ज्यर्थ नष्ट हो 
जायगा। फिर निर्यात से हमें प्रतिदर्ष लगभग १७-१८ करोड रुपये 
की आमदनी होती है। इसे भी निर्यात रुकने के कारण देदा म्यों 
बेठेगा | जब तक देश में रंगाई ओर कमाई के कारखानों की पर्यात्र 
संख्या नहों है, देश में कर्चे माल की रोकना बृद्धिमानी नहों होगी। 
निर्यात को रोकने के बज्ञाय देश में कारखानों की संख्या बढ़ाई 
जाय जिससे थे स्वतः कच्चे माल का अधिक उपयोग करने लगें। 
उद्योग के आंतरिक संगठन में उन्नति की जाब सथा रंगाई ओर 
कमाई की क्रियाओं में विकास किया जाय तो उद्योग जोर कच्चे 
माल के उत्पादन में सामज्जस्व स्थापित है। सकेगा । 
द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव 

ह्वितीय महायुद्ध ने चमड़े ओर चमड़े का माल बनाने के उद्योग 
में वहुत विकास किया है । भारतीय सेनाओं की संख्या बढ़ने और 
भारत को जापान के विरूद्ध मित्रराप्ट्रों का सनिझ सामग्री का पा 
बनाने के कारण फोन जुतों और अन्धच सैनिक सामान की प्ाब- 
श्यकता अचानक बढ़ गई। युद्ध के पहले भारत में उतों को दिखी 
इतनी अधिक नहों थी। छुदछ्ध तो जेकोस्तोवाकिया और जापान 
से आते थे। १६६६ में ४४ लाख जने शिनकी फीमन 2०५ लारर 
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रु० थी बाहर से मेँगाये गये | युद्ध आरम्भ होते ही आयात बन्द 
ही गया। युद्ध से पहले १ लाख जोड़ी जूतों की सेना के लिये 
आवश्यकता होती थी, १६४३ में ६५ लाख जोड़ी ज॒तों की माँग 
ही गई | इससे उद्योग में आकरिमिक प्रसार हआ। मेसस क़पर 
एलन लिमिटेड इस समय संसार में जते बनाने का सबसे बड़ा 
फारखाना हैँ | बुद्ध से पहले इसमें २००० जोड़ी जूते प्रतिदिन बनते 
थे | युद्ध के समय १६००० प्रतिदिन बनने लगे | बाटा कम्पनी ने 
दुगना माल बनाना आरबन्म कर दिया। जतों के अलावा अन्य 
सैनिक सामग्री का भी उत्तादन बढ़ा । कानपुर की सरकारी चमड़े 
की फैक्टरी में मजदूरों की संख्या दसगुनी बढ़ गई थी। उन्पादन 
वृद्धि के अतिरिक्त कारखानों में नई प्रकार की मशीनें लगाई गई । 
आंतरिक सद्नठन का विकास हुआ | चमड़े की रंगाई ओर कमाई 
की क्रियाओं में उन्नति हुई। विशेषकर देशी छालों से रंगाई करने 
की रीति अधिक परिप्कृत हो गई | चमड़े के उद्योग का आरम्भ 
प्रथम महायद्ध में हुआ ओर द्वितीय चुद्ध के कारण उसमें 
आशातीत विकास ओर प्रसार हथा है । उ्योग के सद्गठित कार- 
खानों में इस समय लगभग २ लाख मजदूर काम कर रहे हैं 
इनके अतिरिक्त लाखों की संख्या में याँतों में चमार आर दोटे 
दइस्तकार लगे हए हैं। यदि विकास की यही गति रही तो कोई 
आश्चर्य नहों कि यह उद्योग कपड़े के उद्योग से दूसरे नम्वर 
पर पहुँच जाय ।# 
उद्योग का संगठन 


भारत- में चमड़ा कमाने का उद्योग मुख्यतया तीन श्रेगियों 
में बॉँदा जा सकता हैं--( अर ) गांवों में देशी तरीकों से चमद्ठा 


४ डा० धमस ; इंडियाज़ वेसिक इन्डस्ट्रीन, पृष्ठ ३०४, | 
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चमड़े का उद्योग र्र५्‌ 


कमाना, ( व ) किपर चमड़े की कमाई, ( सं ) आधुनिक तरीकों से 
चमड़े की कमाई ! 

देशी रोति से कप्राई--गाँवों में चमार, रैगर आदि पुरानी रीति 
से ड्छु दालों ओर वक्‍कल्ों के द्वारा चमड़ा कमाते हैं । यह उद्योग 
छोटे पमाने पर होता है | चमारों की कुज्न संड्या अभी अज्ञात है, 

ओसतन १०० लाख चमड़े प्रतित्र्ष देशी रीति से कमाये 
जाते हैं |# इस रीति से कमाया हुआ चमड़ा साफ-सुथरा नहीं 
होता ओर न उसमें कोई रज्ञ ही होता है। इसमें से वदवू आती 
रहती हैं और वरसात के मौसम सें तो वह सड़ने लगता है । इस 
रीति से तैयार किये हुए चमड़े का उपयोग ज्यादातर देशी जूते 
चलें, चिडस (कुएँ से पानी निकालने की चमड़े की वाल्टी) बनाने 
में होता है । इस चमड़े से बनाई हुई चमड़े की चीज्ञों के कम दाम 
मिलते हैं. । इसलिये घटिया दर्जे का कच्चा चमड़ा ही कमाया जाता 
है। गोंवों में अच्छा चमड़ा तो व्यापारियों को बेच दिया जाता है 
ओर केवल घटिया चमड़ा मोंब के चमारों के हिस्से में आता हैं । 
द्वितीय महायद्ध के समय चमड़े की चीजों की मांग बढ़ जाने से देशी 
रीति से कमाई के काम का प्रसार हुआ ओर इस प्रकार का चमड़ा 
शहरों में भी आने लगा । इसलिये गाँव के चमार को उसके चमढ़े 
के लिये कुछ अ्रच्छे दाम मिलने लगे और चमड़े की किस्म में भी 
कुद्ठ उन्नति हुई । 

किप चमढ़े की कमाई--यह तरीका देशी चरीकों से कुछ 'प्च्छा 
है। इसमें भी छाल और वक्‍्कल ही काम में लाये जाते है। मगर 
चमड़े की मशक्र चनाकर तर करने के बजाय उसे गद्ढों में कमाया 
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जाता हैं । इससे चसड़ा अधिक मुलायम और लचकीला वन जाता 
हैं आर उसमें से बदन निकत्त जाती 6। इस रीति का उपयोग 
अधिकतर दक्षिण में हं। होता है। वहाँ अबराय और तुरबर की छाल 
अधिक होती है जिसका इस रीति में उपयोग होता हैं। प्रथम महा- 
युद्ध में इस राति को विशेष प्रोत्साहन मिला जिसके कारण इसका 
प्रसार अधिक हुआ | विशेषकर ब्रिटेन के चमड़े के कारखानों की 
आवश्यकता इस रीति से कमाये हुये चमड़े से परी है| जाती थी। 
दूसरे'मशाीन की भी आवश्यकता नहों हाती है और पंजी भी कम 
लगती हैं । एक ही साथ वहत से चमड़े कमाये जा सकते'हैं इसलिये 
व्यापारियों की यह सस्ता पड़ता है। मद्रास प्रान्त इस उद्योग का 
मुख्य केन्द्र हैं। देश के प्रायः प्रत्येक भाग से मद्रास को कघा चमड़ा 
कमाने के लिये जाता है। मद्रास के आसपास चमड़ा कमाने के 
लगभग २७ कारखाने हैं जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं.। 
इसके अतिरिक्त वम्बई, हेदराबाद ओर मेसूर में भी इस प्रकार के 
कारखाने स्थित है। सार देश में कारखानों ,का संख्या ६७८ हे 
जिनमें १० करोड़ रु० की ल्ञागत के र८ लाख चमड़े प्रतिवर्ष कमाय 
जाते 6 | इन कारखानों में ३०,५०० मजदुर कास करते है # इस 
प्रकार से कमाया हुआ चमड़ा अधिकतर त्रिटेंन को भेजा जाता हे 
जहाँ किप चमड़े से पक्का साल तेयार किया जाता हूं । युद्धकाल भे 
क्िप चसड़े का निर्यात कुछ कम हो गया, परन्तु देश में उसका 
माँग बढ़ गई थी। धीरे-धीरे फिर उसकी कीमत बढ़ी ओर निर्यात 
भी बढ़ गया । 

आधुनिक रीति से चमढ़े की कमाई--आधुनिक रीति में चमड़ा 
कमाने के लिये वनरपति, खनिन्न पदार्थ या पशुओं का चत्री का 


न लननअननानरितन अललनन >> > ५ 


& ग्रोौ० वकील : प्रप्ठ ८४५ | 





चमड़े का उद्योग मर 


उपयोग किया जाता है। वनरपति में लकड़ी, छाल, माठी, परत्तें 
ओर फल्न काम में लाये जाते है । खनिज्ञ पदार्थ में नमक, फिटकरी 
क्रोम नमक इत्यादि है। पशु पदार्थों में च्त्री ओर तेल मुख्य मं 
विभिन्‍न पदार्थों का प्रभाव चसड़े पर अलग-अलग होता है। इस- 
लिये चमड़ा क्रिस रीति से कमाया गया है यह आसानी से जाना 
जा सकता है | कुछ वर्षा से वनत्पति ओर खनिज्ञ पदायों को मिला 
कर उपयोग में लाया जाने लगा हैँ | इस मिश्रित रीति वाले कमाई 
के उद्योग में काफी उन्नति की आशा की जाती है । 

देश में पक्के चमड़े की मोग चढ़ने के कारण चमड्ा कमाने 
का काम काफी चढ़ गया हैं। आधुनिक रीति से चमड़ा कमाने 
कारखाने बड़े पैमाने के संगठित कारखाने हैं. | इनमें से लगभग 
कारखानों में क्रम चमड़ा भी तैयार किया जाता है। इस प्रकार 
फारखाने ज्यादातर उत्तरी भाग में स्थित &। इस स्थार्नीकरणा 
मुख्य कारण निम्न हैं :--(१) उत्तर भारत में कया चमड्ा अधिक 
मिलता हैं; (६) चमड़ा कमाने के लिए बानापतिक बन्तुएं भी स्टन्न 
मिल ज्ञाता हैं ओर (३) चमड़े के पक्के माल के लिये उत्तरों भारत में 
बाजार भी अच्द्रे हैं| द्वितीय महायुद्ध में चमड़े की बढ़ती ६8६ माँग 
की पूर्ति करने के लिये पुराने कारखानों ने उत्पादन में वृद्धि की शीर 
नग्रे कारखाने खत । इस समय देश में लगभग ३६४ कारखाने । 
जिनमें 2४ लाख चमड़े प्रतिवर्ष कमाये जा सकते है और ८६५५ 
मजदूर काम करते है। कानपुर, कन्नकत्ता ओर चम्ब्श इस उद्योग 
के मुख्य केन्द्र है। देश में ऋम चमड़ा तैयार करने फी झ॒िया में 
बहुत धीरे-धीरे उन्नति हुई है| यह क्रिया घड़ी जटिल ऐिती .* छीर 
रसायनशास्र के ज्ञान की जरूरत होनी है। साथ हो कुद हीमसी 
मश्षीनों की भी जरूरत पड़ती है। इन कठिनाईयों के कारगा गम 
इस दिशा में विशेष प्रगति नहों कर पाये £ | परन्तु भारत में गाय 
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ओर भेड़ बकरी की कुछ इतनी अच्छी खालें हो 
अच्छे प्रक्वार का ऋम तैयार किया जा सकता है। अतः थोड़े से 
प्रयास से उस उद्योय का विकास बढ़ी आसानी से किया जा 
सकेगा । 
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जूते ओर चमड़े का सामान 

द्वितीय महायुद्ध से पू् अधिकतर गोंव के चमार जूते चनाते 
थे। केवल शहरों और बड़े कस्बरों में योरोपियचन डिजाइन के बूठों 
आर जूतों की माँग थी जिसकी पृति छोटे-छोटे कारखानों ओर 
कानपुर के मसस क्वपर एल्नन से होता था। कानपुर, ऋलकता आर 
आगरा में दी मशीन से जूते बनाये जाते थे | ऋूपर एलन में लड़ाई 
से पहले प्रति ब्ष ६ लाख जोड़ी जूने बनने थे जिनमें से ? लाख 
सेना की चले जाते थे ओर वाकी बाजार में वरिकते थे। इसके 
अतिरिक्त वादा कन्पती और आगरा की छोटी-छोटी फेक्टरियाँ भी 
काफी संख्या में जूते बनाती थों | द्वितीय महायुद्ध के कारण उद्योग 
में वड़ी वेज्ी के साथ विकास हुआ। सेना के लिये जूतों की 
सांस बढ़ी जिसकी पूर्ति करने के लिये कारखानों ने देंडी के साथ 
उछ्तादन बढ़ाया | कृपर एलन २०५० जोड़ी जूते प्रतिदित के चजाब 
१६००० जोड़ी तेयार करने लगा। इसी प्रकार बाटा ने अपना इत्या- 
दन ठुगना कर दिया। इस समय जूता बनाने ( विश्येपकर मशीन 


द्वारा ) का उद्योग कानपुर, आगरा ओर कलकत्ता में स्थित हूँ 
सारे दे श में हाथ के द्वारा ससंस आधक जते आगरा में बनाये जात॑ 


ब्जः 


ह,ज हाँ जूतों के छोटे-छोटे कारखाना को संस्था लगभग १५०५ 
फिर कलकत्ते ओर बन्चई का नम्बर आता हूं। कानठुर से जृत 

बड़े कारलानों में बनाये जाते है आर बह देश का सचसे बड़ा 
। उत्तरा भारत के दल्‍्ड अधिक सुविधाजनक क्षेत्र में स्थित 
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इन्हीं क्षेत्रों में चमड़ा कमाने के कारखाने हैं और इनके अर 
त्षेत्रों में ही जूते पहनने वाले लोग भो रहते है । जने बनाने के 
ग्ोंग में दक्षिण का कोर्ड विशेष स्थान नहीं 

जूतों के अतिरिक्त एड़ी, तल्‍्ला, चमड़े के फीने इत्यादि भी सहा- 
यक परन्तु महत्वपूर्ण उद्योग हैं | बहुत समय तक उनका श्यायान 
होता था क्योंकि छोटे पैमाने पर उनका उत्यादन लाभकारी नहीं 
था। परन्तु युद्धकाल में इनका आयात रुक गया आर देश मेंठ 
इन वस्तुओं का निर्माण आरभ्म हो गया | सरफार की झोर से इस 
प्रकार के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन मिला और उत्तरा भारत के 
अनेक कारखाने इनका निर्माण करने लगे। १६०२ के पटले इसका 
उत्पादन नहीं के बराबर था, परन्तु १६४६ में लगमग २ फरोद ८२ 
लाख एँड्री ओर तल्ले बनाये गये । परन्तु इस उद्योग का सथिष्य 
अनिश्चित हैं क्योंकि इन वस्तुओं की जरूरत ज्यादातर सेना में ी 
होती है ओर यदि भारतीय माल की किस्म सें सुधार ने झिया गया 
तो फिर से विदेशों माल का आयात होना शुरू दो ज्ञायगा । 

लड़ाई से पहले सैनिक आवश्यकता का सारा माल कानपुर की 

हार्नेस एणड सैडलरी फैक्टरी में बनता था। या देश का बहुन पराना 
कारखाना हैं | इसके कारण और भी छोटे-दोदे उद्यंग कानपुर में 
श्रारंभ हो गये हैं | युद्ध के समय रिसाले के लिये बद्त सी चोजों को 
मांग बढ़ी जिसकी पूति कानपुर के कारखाने ने फी। इस छार्पने 
में पहले से २० गुना उत्पादन बढ़ा | १६५४० में कलकत्ता, ममन सर 

मद्रास ओर बन्यई में भी आद्योगिक उत्पादन के संगठन स्थापित 
किये गये । 
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विभानन का प्रभाव 


चमड़ा कमाई और चमड़े के सामान बनाने ४ उप्या 
विभाजन का चुरा प्रभाव पड़ा है । बनस्पति शआदि से फूमाये हाने 


२२० भारत का आँद्योगीकरण 


वाले चभड़े का उत्पादन ४5 प्रतिशत कम हो गया। इसी प्रकार 


७ 


क्रम में भी ५० प्रतिशत कमी हो गई । चमड़े के उद्योग में मुसल- 
मानों की संख्या बहुत अधिक थी। इनमें से बहुत बड़ी संख्या 
में पाकिस्तान चले जाने के कारण चमड़े का व्यापार अस्त-व्यस्त 
हो गया था परन्तु थोड़े ही समय में हिन्दू व्यापारियों ने इनका 
कार्य सम्हाल लिया | आगरा के चमड़ा उद्योग और व्यापार में लगे 
हुए बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गये हैं, इसलिये आगरा 
में अवश्य कुशल श्रमिकों की कमी हो गईं है । कच्चे माल के लिये 
भी भारत की पाकिस्तान पर निर्मेस्ता कम नहीं थी। प्रतिवर्ष 
पाकिस्तानी क्षेत्रों से लगभग ४० लाख चमड़े भारतवर्य में आते थे। 
पेशावचर और लाहीर चमड़े के व्यापार के बहुत बड़े केन्र थे। भारत 
पाकिस्तान के द्वारा टर्की और अफगानिस्तान से अच्छी क्रिस्मि का 
चमड़ा प्राप्त करता था । भारतीय रुपय्रे के अवमृल्यन के कारण इन 
देशों से चमड़ा मेँगाना कठिन हो गया है। भारत में वना इश्रा 
पक्का माल बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के वाजारों में व्रिकता था। 
विभाजन के पश्चान्‌ पाकिस्तान में भारतीय माल की विक्री बहुत 
कम हो गई है। स्वयं पाकिस्तान भी चमड़े की वस्तुएँ बनाने के 
उद्योग संगठित करता जा रहा हैं। विभाजन के कारण निर्यात पर 
भी अहितकर प्रभाव पड़ा है, इससे विदेशी विनिमय कमाने में भी 
हानि पहुँची है । पाकिस्तान भी अच्छी किस्म के चमड़े का नियति 
बढ़ा रहा है जिसका प्रभाव विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यात पर 
पड़ने वाला है । अतः भविष्य में भारत को अपना उत्तादन देश 
में ही उपयोग में लाना होगा । है 
विकास-योजनाएँ 

भारत में चमड़ा कमाई और चमडा उ्योंग का भवित्य 

डब्ख्बल है। इस समय प्रावः सारे संसार में चमदे की कमी है । 


हा 


न 


चमड़े का उद्योग ह 


जरर 


भारत सें चमड़ा प्रतित्र्ष पर्याप्र मात्रा में होता है। बदि इस उद्योग 
को सुचारु रूप से संगठित किया जाय तो भारत का निर्यात व्यापार 
चढ़ सकता हू | युद्धकाल में चमड़े की वस्तुएं बहुत महेँगी होने मे 
कारण उनकी माँग घट गई थी। यदि उद्योगपति लागत कम करने; 
किसी प्रकार जञतों इत्यादि की कीमत घटा सके तो देश में ही चमटे 
की चीजों की माँग बढ़ेगी । एशियाई देशों में भारत के जतों का 
निर्यात बढ़ाया जा सकता है आर यदि इस दिशा में सरकारी सहा- 
« यता मिले जाय तो भारत का जने बनाने का उद्योग संसार में 
सबसे बड़ा उद्योग हो सकेगा । भारत सरकार द्वारा नियक्त चमद्रा 

उद्योग विशेषज्ञ समिति ने उद्योग के विकास के लिये निम्न योजना 
की सिफारिश की हैं -- 


युद्ध से पृत्र उत्पादन युद्धांचर लद॒य 


वनस्पति द्वारा कमाया ७३०० लाग्य 2९४०५ लाग्य 
हुआ चमड़ा 


क्रूम चमड़ा ७०० लाख वर्गफुद १४०५ लास्य बरगठुट 
देशी जते ७०-०० लाख १४५०,८००० लास्य 
विलायती जते ३०० लास 2४५ लाख 

समिति ने उपयुक्त योजना को कार्यास्वित करने के लिये पु 
सिफारिशों की हैं । समिति के मतानुसार भारत से कच्चे घमडे पा 
निर्यात तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। चमडहा कमाने बालों मं। 


रा 


सहकारी समितियों संगठित करनी चाहिये तथा उसने पसाने ईं 
उत्तम रीतियों बतानी और दिखानी चादिय। जने बनाने के इर्यंग 
शीन का उपयोग बढ़ाना चाहिये, विशेषकर आगरा #े छारस्गना 


का अधिक यंतन्नरीकरण करना आवश्यक है। इसलिये सरपार यो 


»)7 
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वाहर से सशीन इत्यादि चलाने का प्रबंध करना चाहिये। चमड़े 
के अन्य सामान का उ्यादन भी देश में बढ़ाया जा सकता है। 
खेल के सामान दुगुने वनाये जाने चाहिये और उसके निर्यात के 
लिये प्रयत्त करने चाहिये | इसी प्रकार सटकेस, वेग, बढुए इत्यादि 
भी अधिक बनने चाहिये | इनके अतिरिक्त कारखानों में भी चमड़े 
के पट्टों की जहर होती है। अब तक ये विदेश से आते थे। 
भविष्य में ये देश में ही तैयार किये जा सकते हैं। समिति ने कास- 
पुर स्थित सरकारों कारखाने को बंदर करने की राय दी है और - 
सेनिक सामान भविष्य में सावाप्ण कारखानों द्वारा बनवाने की 
राय दी हैं। ज््योग के विकास के लिये सरकार अनेक प्रकार से 
सहायता दे सकती हँ---जैसे कच्चे माल्न के निर्यात पर प्रतिबंध, 
चमड़े की कुछ वस्तुओं के आयात पर कर और कमाई के लिये 
छाल, वनस्पति इत्यादि को प्राप्त करने की सुविधा देना इत्या द | 
इसके अतिरिक्त समिति ने एक केन्द्रीय चमड़ा अनुसंवान संस्था 
स्थापित करने की सिफारिश को है तथा चमड़े के कारखानों को 
अनुसंधान के लिये सहायता देने के लिये भी सलाह दी ह। साथ 
ही प्रत्येक प्रान्त में उद्योग विभाग के अंतर्गत चमड़ा उद्योग के लिए 
इप-विभाग खोलने को भी समिति ने राय जाहिर की ८ । 


शीशे का उद्योग 


सात, सोमेन्ट और शीशे का हमारी सभ्यता पर बड़ा मदत्य- 
पूर्ण प्रभाव ह । तीनों में से सम्भवत: शीशा हमारे वेबक्तिक जीवन 
में अधिक प्रविष्ट कर चका है। हमारे जीवन में प्रकाश, चमक झोर 
शुद्धता का बह प्रतीक बन चुका हैं। शीशे का उपयोग देश की 
प्रगति का माप माना जाता हैँ । घर ओर कारखानों में उसके प्ममेक 
उपयोग होते हैँ, शरीर यह एक प्रकार से आद्योगिक संस्कृति के लिये 
आवश्यक वस्तु बन गया है। धातुओं की कमो के फारण उसका 
महत्व शोर भी बढ़ गया है । चमकीला पदार्थ होने तथा उस पर 
पदाथां का रासायनिक प्रभाव न होने के कारण, वह घातु से भी 
अधिक उपयोगी है | न हटने वाले (अनत्र केबल) शीशे का 'आावि- 
प्कार होने के कारण उसका उपयोग अर भी व्यापक हो गया ४ 5 
भारतव्प में प्राचीन काल से ही शीशे का सामान बनता £ | इसा 
से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस उद्योग के होने के सम्बन्ध में ऐेनिदासिक 
प्रमाण मिलते हैं | रोम के विख्यात लेखक प्लायनी ने 'अपनमे प्रन्थ 
“लैचुरल हिस्द्री? में भारत के शीशे का उल्नेख फरते हुए, उसझी 
शंसा की हैँ ।| परन्तु प्राचीन काल में यह उद्योग छोटे पैमाने पर 
होता था, ओर विद्येप स्थानों पर दी केल्धित था | पसद्गद्धिन सोने 
के कारण प्राचीन उद्योग प्रायः लुप्र हो गया 2॥ ऐतिहासिक प्रस्यों 
से फेचल इतना हो पता लगता ट, कि १६ यो शताबइदी के लगभग 


डा० टामस : शान्ब्याज् बासफ इउन्ट्रोज', एए ४२६६ | 


रे 
दि स्‍सयू स्‍्टनडट इन्‍्सायरजोरीडिया, पट १००२ । 


२३२४ भारत का ओऔद्योगीकरण 


भारत में शीशे की चूड़ियों के अतिरिक्त चोतलें भी बनाई जाती थीं । 
परन्ठु अब की तरह उस समय भी सब से अधिक्र माँग चूड़ियों की 
ही थी। शोशे का अन्य सामान बहुत थोड़ी मात्रा में और विशेष 
आवश्यकता के अनुसार ही चनाया जाता था ! 

आधुनिक पद्धति के शोशे के उद्योग का आरंभ भारत में सबसे 
पहले अंग्रेजी उद्योगपतियों ने १८६२ के लगभग छिया। आरंभ में 
«४ कारखाने विभिन्न स्थानों पर खोले गये, परंत अनेक कठिनाइयों 
के कारण ये सभी कारखाने कुछ ही समय पश्चात्‌ चंद्र हो गये | 
विदेशी उद्योगपतियों के सतत प्रयत्तों के प्॑चान्‌ सी अंतिम कार- 
खाना १६८८ में वंद्र करना पड़ा | १६५६ में मद्रास में छुछ यूरो- 
पियन उद्योगपतियों ने फिर असफल्न प्रयास किया । इन प्रारंभिक 
प्रयत्नों की असफलता मुख्यतया अनुभव, छुशल श्रम शरीर धन 
की कमी तथा कारखानों के लिये अमुपयुक्त स्थान के कारण थी। 
परंतु १६०६-१३ में खर्रेशी आंदोलन के कारण शीशे के उद्योग को 
किए प्रोत्साहन मिला। इस समय लगभग १६ नये कारखान 
स्थापित किये गये, को प्राय: सभी भारतीय आओद्योंगिक साइस और 
पूँजी के फलसरूप आरणस्म हुये थे। परंतु फिर इन कारखानों के 
मार्ग में अनेक बाबाएँ आई और १६१४ तक इनमें से केवल ३ 
कारखाने ही चालू रह सके। इन बचे हुये कारखानों में भी लाभ 
नाम मात्र को ही होता था। प्रना जिले में तलेगाँव के कारखाने 
का प्रबंध सावेजनिक सहायता से ही होता था। प्रथम महादुद्ध 
तक उ्योग किसी प्रकार लड़खड़ाता रहा | बुद्ध के कारण उद्योग का 
नवीन जतीवन प्राप्त हुआ | बद्धकाल में जर्मनी और आस्ट्रिया से 
आयात चंद हो जाने के कारण देश में नये कारखाने खुले । १६१८ 
तक लगभग २० कारखाने शीशे का सामान बनाने में लगे थ। 
अकेले फिरोजाबाद में ही ७ कारखाने “चूड़ियाँ बनायें थ॑ और 
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अन्य स्थानों में लेम्प की चिमनियोँ, बोतल इत्यादि बनती था । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चान फिर उद्योग की स्थिति विगड़ो; उसे भार- 
तीय बाजारों में विदेशी माल का मुकाबला करना पड़ा। जापान, 
जेकोस्लोचाकिया ओर व्रिटन का माल अधिक सुन्दर आर समता 
पड़ता था । परन्तु विद्ेशी माल की प्रतिस्पर्ा के बावजद भी उद्योग 
शरने: शर्तें: प्रगति करता चला गया । १६३१ में ५ से २४ प्रतिशन 
आगम कर (रेेन्यू इ्यू टी) बढ़ जाने तथा यूरोपियन आर जापानी 
विदेशी विनिमय दर बदल जाने के कारण उद्योग की परोत्त सहायता 
मिली। १६४२ में कारखानों की संख्या ४६ थी, लिनमें से २६ कारसाने 
केबल चूड़ियाँ बनाते थे और एक कारखाने में चनावटी मोती बनने 
थे। अन्य कारखानों में शीशे के तस्ते, बोतल, चिमनियों, गोले, 
डाक्टरी सामान इत्यादि बनते थे। युद्धान्तर काल में शीशे के उद्योग 
में तेजी से प्रसार और विकास हओआ है। टितीय महाय॒द्ध से पहनते 
प्रति बे लगभग २ करोड़ रुपये का सामान बनता था। शाशि के 
सामान की ६० प्रतिशत आवश्यकता देशी कारमानों के द्वारा ही 
परी हो जाती थी । इस समय उत्पादन में लगभग २५८ प्रनिश्चन 


वृद्धि हुई 
संग्क्षगा की मांग 


० 


१६३२ में टैरिफ बोड ने शीट के उद्योग की १० वर्ष के 
संरक्षण देने की सिफारिश की थी। उद्योग की विभिन्न बग्वद्यों रे 
किस प्रकार से विदेशी आयात से संरक्षण दिया जा | 
योजना भी बोड ने सरकार को पेंश की | थोड़े ने कवनी सिशारिश 
की पुष्टि करते हुए लिखा था, कि उद्योग की देश में कशा साल 
पर्याप्र मात्रा में मिल सकता है, कोयला भी काफी मात्रा में उपलदध 
हैं, मजदूर भी सस्ती दर पर मिल सझते #, झार देश में शाही के 


भारत का आओंद्योगीकरण 


कट. 
८ 
0 छ 


ही । 


सामान के लिये माय भी बढती जा रही है। १६६४ में भारत सर- 
कार ने वोड की सिफ्तास्शिं पर अपना निणेय द्वि उद्योग 
को संरक्षण नहीं देने का निश्चय किया। सरकार की राय में देश 
में पययांप्र सोडा पेश न मिलना उद्योग की अन्य प्राकृतिक सबि- 
धाओं की तुलना में उसकी वहुत वड़ी कठिनाई है। साझा ऐश के 
अन्य स्ोत ढूंढे जाने तक सरकार ने अपना अन्तिम निर्णय स्थगित 
कर दिया, परन्तु सोडा ऐश के आवबात कर पर छऋटीती देने का 
निर्णय किया | ड्योग को इस निर्णय से बहुत असंतोप हुआ, और 
सरकारी नीति की आलोचना की गई। वोरे ने भी देश में सोडा 
ऐश की कर्मी को स्वीकार किया था, परन्तु उसके मतातुसार इस 
पदार्थ की कमी के कारण उद्योग को संरक्तण ने देना न्यावसंगत 
नहीं था ।# गत वर्षा में यद्यपि उद्योग को संरक्षण नहीं मिला, 
परन्तु सरकार ने उद्योय की अन्य प्रकार से सहायता अबश्य की 
हैं। उत्तर प्रदेश में ऊहाँ कि उद्योग का स्थानीकरण हुआ हैं, सर- 
कार ने एक शीशे का विशेषज्ञ नियुक्त किया है जो उद्योग की प्रत्येक 
प्रकार से सहायता करता है । केन्द्रीय सरकार की ओर से कल्कतते 
में सेन्द्रल ग्लास एएड सिरेमिक रिसच इन्स्टीट्य ठ स्थापित किया गया 
यह संत्धा उद्योग के काम में आनवाले कच्च माल का प्रमागा- 
करण करेगी, भद्ठियों में सुधार के लिये अनुसंधान करेगी, तथा 
उद्योग से सम्बन्धित जानकारी ओर सूचनायें एकत्रित एवं प्रसारित 
करना | 
द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव 
द्वितीय मह्ययुद्ध के कारण शीत के उद्योग में बड़ी वैज्ा हे 
प्रसार और विकास हुआ है। युद्धकाल में जर्मनी, वेल्नियम, उका- 


धरफ ज्ः खासदइ >> अन० डक | 
- हु रिफ्द्र आफ दार छोड आन ग्ल ६०३६८५६६ /#<5 ५ 


शीक्ष का उद्योग म््फ 
सजोवाकिया और फिर जापान से भी घआायात वनन्‍्द्र हो जाने के 
कारग, आयात जो कि १६३६-४० में १ करोड़ रुपग्रे के लगनग था, 
घटकर १६४१-४२ में लगभग ६५ लाग रुपये रह गद्या। देश के 
मॉँग देश में ही पूरी की जाने के प्रयत्त किये गये। भारत की सैनिक 
सामग्री का अड़ा चना देने के कारण सेना के काम में आनेवाले 
शादी के सामान की माँग और भी बढ़ गई। इससे पनेकझ प्रकार 
के नये सामान बनाये जाने लगे | अ्व तक क्षीरी की बदरें बाहर र 
आती थीं, परन्तु ब्रुद्धकाल सें उत्तर प्रदेश में स्थित यहकोई 
कारखाने में चदरें बनाई ज्ञानें लगों। काचरा ओर नेनी के 
कारखानों में यह काम आरम्भ हुआ। ग्लास, ग्लोब, लालटेन की 
चिमनियों जो अभी तक देशी भदट्ठित्रों पर बनाये जाते थे, अब आप- 
निक रीति की भद्धियों पर बनाये ज्ञाने लगे श्रोर उनकी झिस्म, 
सफाई, ओर सुस्दरता में भी सुधार हुआ । द्वितीय सद्ययुद्ध से पहे 
देश में बीतलें भी अच्छी प्रकार की नहीं बनती थीं। घ्नझा आरर 
समान नहों होता था, बनावट में सफाई नहीं श्ाती थी, 
उनमें डाट क्षणाने की रीति संतोपन्नक्त नहों थी, तथा विभिन्न 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं में वे टिफाझ साथित नदी दिती थीं । युद्ध- 
काल में विदेशों से वोतलों का आयात बंद हो जाने के पारण देश 
में बोतल चनाने के काम को भी तत्साहन मिला । धनारस के समीप 
शमनगर सें आर गाजियाबाद में बोतल बनाने के सगे बारखामे 
खोले गये, बहां अब उत्तम प्रकार की बोतलें बनती 6। बनारस 
का कारखाना लगभग ३४०० इन बोतल तथा गाजियादाद का 
कारखाना २००० टन बोतल अति ब्ष बनाता दँ। म्रिसनार में 
आमोधोग पेमाने पर लगभग ६४ कारसामस दोदल इनाते £। 
सजावट का हांधे का सामान भी चत्र देश में बनने लगा: 
युद्ध के पहले विदेशों से प्रति चर्ष लगभग २५ लाख रपये डे. 


>दँ 
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बनावट सांती आते थे। अब सरकार की सहायता से फछ 
पस्तेकार लोग वतावटा मोती बनाने लगे है, और इस उद्योग 
का ट्रनिंग का प्रतंव भी चनारस में किया गया है। शीशे पे 
वटन, खिलाने, सजावट का सामान इत्यादि भी अनेक कार: 
खानों में चनन लगा हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के काम की बस्तुएँ 
जेसे नालियाँ, फ्लास्क, ओजार इत्यादि, भी देश में बनती हैं । 
बुद्धकाल में एक ओर नया विकास हुआ हैं। अब तक बिजली 
के चल्व बाहर से हा आते थे, परन्तु बुद्धकाल में उनका आयात 
रुक जाने के कारण, सरकार ने उनके निर्माण को प्रोत्साहन दिया। 
शिकोहाबाद और चलवाली नामक स्थानों पर देशी रीति से वल्य 
बनाये जाने लगे। बम्बई के विक्टरी बक्से और यू० पी० 
के वलवाली गंगा ग्लास बक्से में थरमस की बोतलें बनाने का भी 
प्रयक्ष जारी है। विभिन्न प्रकार की नई वस्तुओं के निर्माण के 
अतिरिक्त उद्योग की चैज्ञानिक और शेल्पिक प्रगति भी हुई है 

शीशे के उद्योग में शीशा पिचलाने की भट्टी का बहुत महत्वपूरग्ग 
स्थान है। युद्धकाल में नई पद्धति को ऐसी भट्ठियों बनाई गई है 
जिन में तापमान अधिक रहता है, कोयला कम जलता हूँ. और 
शीशा पिघलाने के लिये तापमान आसानी से घटाया बढ़ाया जा 
सकता हैं| इस प्रकार की भद्ठियों का प्रचार करने के लिये सरकार 
ने विदेशों से उनके डिज़ाईन मँगवाय और उनके आधार पर नई 
भट्टियों का निर्माण किया गया है। गत दो वर्षो में प्राय: सभी 
कारखानों में पराने तरीके की भद्ठियों की नई प्रकार की भद्धियों ें 
परिवर्तित कर दिया गया है। इस से शीशा पिघलाने में आसानी हो गई 
हैं ओर लागत भा कम आती हूँ। शीशा गलाने ओर उसका 
सामान ढालने की क्रिय्राओं में भी उन्नति हुई हैं। ऊपर के विवरण 
से स्पष्ठ है कि द्वितीय महायद्ध के कारण शीशे के कारखानों बे 


शीसे का उद्योग म्ध्ध 


केबल संख्या ही नहीं बढ़ी है, उत्तादन भी बढ़ा हैं: लई किस्म डी 
चीज़ें बनने लगी है और भदट्ठियों में सथार हुआ £। शादी के गलाने, 
साफ करने, ओर हालने की क्रियार अधिक परिष्क्र हम £। 
कारखानों में आधुनिक दंग की मशीनें बहाई गई हैं, और अन्यन्त 
महत्त्ववगग शल्पिक्त परिचतन किये गये £॥। उ्योंग की यद्ध पृत् 
आर युद्धात्तर खितियों की तुलना करने पर प्रायः प्रत्ेक इंप्ठि मे 


दुुना अन्तर प्रतात हाता € 
बतमान समस्याएँ श्र उद्योग का भविष्य 


भारत छा शीरोी का उद्योग दे। प्रग्ियों में विभमछहे : देशी 
खीर शथाधनिक | देशों तरीके के उद्योग द्वारा सरवतया घृटियों 
बनाई जाती ! प्राय: झारे देश में फेला हुथा टै, परंस विशेष- 
तया उत्तर प्रदेश झीर मद्रास प्रान्तद में ऐसे अधिक फेम्र 
हैं | द्वितीय महावद्ध के पहल उद्योग ने इसी झत्र में बिदोप उन्नति 
की थी । भारत में त्रिकत बाली ८८ प्रतिदन चूटियों देशी छारसयारों 
में बनी १४ होती थो। छोटे दस्तकार, कारखानों में बसे 7ण, श्धीं 
के टुकड़ों से चूड़्ियों बनाते | विराजाबाद में चूटियों झार्यानो 
में भी बनाई जाती हे। शीश के उद्योग का स्थानोकएण इसर प्रदेश 
में अधिक हुआ £। युद्ध से पृ १५० कारखानों में से लगनंग ४५ 
उत्तर प्रदेश भें ही शिित थे। इस स्थानीकरण वितीए हारशा 
हैं। शीशे के उद्योग में विशेष प्रकार की मिट्टी कं 
आवश्यकता दाती ४ इसलिये इसके कारखाने यहां स्थापित छिपे 
जा सकते हं, जद। ये दोनों पदार्थ उचित छोमन पर सिल सझेले £ | 


३१० न भ+ आप कि कक बाप है ॥क- 
लीक शान शो ह एन्‍्टस्ट्री एन इन्दिया (सरडा ली ध्ाशन), ४४ ४६: 
टनिटिपाज्ष अधिक सन्‍्टड्द्रोंशा, पृष्ठ ३६० 
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शीशे का सामान बनाने के लिये कुशल श्रम की भी जरूरत होते: 
है । उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिये अमुक्ूून सुविधायें उपलब्ध हैं । 
लोधड़ा, वार्गढ़ और पनहाई नामक स्थानों पर उत्तम प्रकार की 
आवश्यक मिट्टी पायी जाती हैं । यद्यपि उत्तर प्रदेश के कारखानों को 
कोयला दूर से मँगाना पड़ता है, परन्तु बंगाल को छोड़ प्राय: अन्य 
आन्तों की अपेक्षा यू० पी० में कोयला सस्ती दर पर मिल जाता है । 
उत्तर प्रदेश को सब से अधिक सुविधा कुशल श्रसिक्र सस्ती मजदूरी 
पर मिलने की है | वहाँ प्राचीन काल से ही फिरोजाबाद के समीप 
कुछ ज्ञातियाँ शीशे का उद्योग करती आई हैं। इन्होंने समय परि- 
बर्तेन के साथ, उत्पादन के नये तरीके भी अपना लिये हैँ। शीरे 
के कारखानों का इस समय देश में जो वितरण हुआ है, इससे 
यही सिद्ध होता है, कि स्थानीकरण जनसंख्या के अनुसार नहीं 
बल्कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ही हुआ हे । 
अत: भविष्य में उद्योग का विकास करते समय इस बात का ध्यान 
रखना आवश्यक होगा ।# 

शीशे के कारखानों की इस समय देश में संज्या लगभग १०० 
है जिनमें ओसतन प्रतिवर्ष २०० लाख रुपये का माल बनाया 
जाता है। >-८ कारखानों को छोड़कर प्रायः सारे कारखाने दाद 
पैमाने पर चलाये जाते हैं। उद्योग के मार्ग में निन्न कठिनाइयाँ ६ :प 

(१) सुसंगठित विदेशी कारखानों द्वारा भारतीय बाज़ार में 
देशी माल से प्रतिस्पर्द्धा; 

(२) शाज्य द्वारा उद्योग को पर्याप्त संरक्षण न मिलना; 

(३) उद्योग के आन्तरिक संगठन में त्रुद्धियाँ 


& लोके शन ऑफ इन्दस्ट्री इन इन्दिया (घरकारों प्रकाशन , 55 5१ | 
4४5 | 


कद गैर अर श् एन ८, अर हक्ट 9६ 
| ड्राइ्ट रिपोई ऑफ ग्लास इंडस्ट्री (इन० प० सी०), प्र४ १४ 


सादा का ज्याग च्ध्टा 


४) शल्पिक एवं आद्यो इंप्दि से उ्योग का पिछदा 
हुआ होना ; 

( ४ ) सोडा ऐश अमभी भी विद्रेशों से मंगाया जाता है । 

परंतु कठिनाइयों के साथ-साथ देश में उद्याग के लिये अनुकूल 
परिस्थितियाँ भी विद्यमान £ । ग्रायः सारे देड में शीत्ा इसाने फे 
काम में आने बाली मिट्टी पाई ज्ञाती हैं | थोड़े से सुधार से उससे 
अति उत्तम प्रकार का शीशा भी बनाया जा सकता हे | झट के 
उद्योग की देश में प्राचीन परम्पराएँ 6, विशेषकर उच्तर प्रदेश में 
बड़े कुशल अक्षम्रिक उपलब्ध ह। शीश का उ्याग दिन प्रनिद्दिन 
बढ़ता ही जा रहा हैं। देश के जीवन-स्तर में उन्नति होने के साथ 
शाशरे के सामान की खपत ओर भी बहेगी। भारत सरकार द्वारा 
नियुक्त विज्वेपत्ष समिति ने उद्योग के विकास के संबंध में लदव 
निश्चत किया है-शीरों की चादरें ४२५ लाख बग फुट, २५८ 
लाख शीशे के टुकड़े । समिति ने उक्त लक्ष्य प्राप्त करमे के लिये 
कुछ मूल वातों का सिफारिश की हैं । निकट भविष्य में फेल उन 
सामानों की किस्म ओर सात्रा में विकास करना चाहिये क्िनका 
इस समय मारत में आरम्भ ही च॒का हैं हुल नये सामान, जैसे 
बनावटी सोती, उत्तम प्रकार की जद की चादरें तथा चरनेके 
उपयोग में आने बाल सामान, बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिये । 
अनुत्ा ( लायसेंस ) पद्धति के द्वारा स्थानीकरण की नाति निर्शिचत 
करनी चाहिये, छिससे उत्पादन छम लागत पर हो सके, पीर 
प्राइतिक साथनों तथा यातायात का संहपयोंग हो सझे:। भविष्य 
में कारखाने कच्चे माल के स्रोत के पास ने खोलकर ये बातारे 
के नजदीक खोले जाने चाहिये क्योकि शीदी छा सामान धयासानी 
से इटमे बाली बरतु है । सामान्य दप से शीशे के कारसानों पर 
वैयाच्तिक अधिकार दाना चाहिये । परन्तु घहमे के लिये :. 
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के लिये यदि वैयक्तिक पेत्री आगे न आये तो राज्य को आधी पॉनी 
लगाकर कारखानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिये। मामोद्योग 
के आधार पर चलने वाले कारखानों के विकास को विशेष प्रोत्सा- 
हन देना चाहिये जिससे उद्योग का समस्त देशों में वित्तरण हो 
सके | विशेपज्ञ समिति ने राजकीय सहायता के बारे में भी सिफा- 
रिशें की हैं । अच तक देश में शीशे से सम्बन्धित कच्चे माल का 
पर्यवेक्षण नहीं किया गया हैं। भारतीय भूगर्भ पर्ववेक्षण के,तत्वा- 
बधान में कच्चे माल के स्रोतों की जोंच कराना अत्यंत आवब 

हैं। सोडा ऐश जिसकी बहुत बड़े अनपात में आवश्यकता होती हूँ, 
अब तक विदेशों से आता है । सोडा ऐश्व के स्थान पर कुछ अंशों 
में फेल्सपर का उपयोग किया जा सकता है, जो देश में ही उपलब्ध 
हैं । इसके उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये। शीशे के कच्चे 
आर निमित माल पर यातायात की दरें कम करने की आवश्यकता 
है, जिससे उतपादन-त्यय में छुछ कमी की जा सके। १६३२ में 
संरक्षण का प्रश्व स्थगित कर दिया गया था; समिति ने इस विपय 
पर पुनविचार करने की राय दी हैं । 


